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 १६  easy

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 weal  के  मौखिक उत्तर

 gat  क्षेत्र  में  नौसेना  का  age

 T*2 a.  थो  gate  gaa:  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किं
 :

 क्या  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  नौसेना  का  agr  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार

 विचार कर  रही

 यदि  at,  तो  यह  किस  स्थान  पर  स्थापित  किंया  जायेगा  ;

 क्या  इस  बारे  में  कोई  आरम्भिक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ?

 गंप्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  से  (77)  सरकार  ने  कुछ

 समय  पूर्वे  विशाखापटनम  में  नौसेना  के  एक  बड़े  ae  अर  नावांगणा  की  स्थापना  को

 स्वीकार  कर  लिया  था  ।  परियोजना  को  एक  उपयुक्त  प्रावस्था-भासित  कार्यक्रम  के  अनुसार

 क्रियान्वित किया  जा  रहा  है  ।

 fat  सुबोध  चूकि  बंगाल  की  खाड़ी  की  देखभाल  करने  की  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं

 है  इसलिये  क्या  यह  उचित  नहीं  है  कि  यह  नौसेना  अड्डा  अंदमान  कलकत्ता  में  स्थापित  किया

 जाये  |

 श्री  दा०  रा०
 यह  एक  सुझाव  श्रीमान् ।

 श्री  सुबोध  हुं सदा  कया  इस  नौसेना  ag
 की  स्थापना

 के  लिए  कुछ  समय  पूवे
 प्रदान  कौर

 निकोबार  द्वीपसमूह  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था ?

 ee
 दा०  रा०  चव्हाण  :

 यह
 इस

 प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 मूल  waar  में

 RESK

 LSD-~
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 fat  हरि  विष्णु  कामत  :  माननीय  प्रतिरक्षा मंत्री  हारा  गत  सोमवार को  दिए  गए  इस
 वक्तव्य  को  देखते  हुए  कि  चीनी  नौसेना  बंगाल  की  खाड़ी  और  हिन्द  महासागर  में  वार  कर

 सकती  है  कौर  कुछ  चीनी  नेतायों  के  इस  कथित  वक्तव्य  को  देखते  हुए  कि  एशिया  पर  झ्राधिपत्य  करने

 की  युक्ति  हिन्द  महासागर का  नियंत्रण  क्या  इस  नौसेना  को  इतना  मजबूत  बनाया  जायेगा

 कि  वह  इस  चुनौती  का  सामना  कर  सके  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  सेना  कौर  विमान  बल

 की  तरह  नौसेना  के  संबंध  में  भी  ब्रिटेन  ate  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  जैसे  पश्चिमी

 तांत्रिक  मित्र  देशों  से  सहायता  ate  विशेषज्ञ  प्राप्त  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 महोदय :  क्या  यह  सब  बातें  यहां  बताना  हमारे  हित  में  होगा
 ?

 fat हरि  विष्णु  कामत  :  प्रशन  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  दिया  जा  सकता  है  कि  क्या  सरकार

 विमान  बल  ate  सेना  की  तरह  नौसेना  के  संबंध  में  भी  chara  के  प्रजातांत्रिक  देशों  से  सहायता

 ate  विशेषज्ञ  प्राप्त  करने  के  लिये  तैयार  है

 श्री  यथावत  राव  जहां  तक  परिश्रमी  देशों  से  सहायता  लेने  का  संबंध  मैं

 समझता  हूं  कि  सरकार  दृष्टिकोण  सर्वथा  स्पष्ट  है  ।  वह  सभा  में  बार  बताया  जा

 चुका है  ।

 श्री  श्याम  लाल  सर्राफ  :  विशाखापटनम  में  यह  नौसेना  स्थापित  करने  में  कितना  समय

 लगेगा  पौर  उसके  साथ  पनडुब्बी  स्थापित  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 fall  यद वस्त राव  चव्हाण  :  ये  सब  बातें  इस  समस्या  से  संबंधित  नहीं  हैं  ।  जेसा  कि  मैं  कह

 चुका  सरकार  का  इरादा  पिछली  बार  बताया  जा  चुका  है  ।  जहां  तक  परियोजना  का  संबंध

 उसमें  काफी  समय  लगेगा
 ।

 fat  स०  ध: ह.  सामन्त  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  विश्व-बैंक  के  विशेषज्ञों  ने  यह  राय  व्यक्त

 की  थी  कि  हल्दिया  पत्तन  श्र  परादीप पत्तन  के  बीच  एक  नौसेना प्रथा  स्थापित किया  जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  भिन्न  बात  है  जिसका  इस  प्रदान  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 fat  wo  गि०
 क्या  ब्रिटेन  के  सेनाध्यक्ष  लाड  माउण्टबेटन  के  साथ  इस  विषय

 की  चर्चा

 की  गई  थी
 कौर  क्या  इस  विषय  में

 एक
 समन्वित  दृष्टिकोण  रखा  गया  है

 ?

 श्री  यद्यावन्त  राव
 बहा

 :  इस
 परियोजना  के  प्रश्न  पर  कभी  भी  चर्चा  नहीं  हुई  है

 ।

 विदेशों
 में  भारतीय  राजनयिक  प्रतिनिधियों  को  प्राप्त  राजनयिक  उन्मुक्ति

 1*११७८.  श्री  हरि  विष्णु  कामत :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  भारतीय  दूतावासों  में  प्लग  wert  कितने  भ्रमणकारी  तथा  अन्य  कर्मचारी

 ऐसे  हैं  जिन्हें  व्यवहार  तथा  दण्ड  अभियोग  से  राजनयिक  उन्मुक्ति  प्राप्त  है  ;

 क्या  ऐसे  एक  अथवा  अधिक  भ्र धि का  रियों  अथवा  कर्मचारियों  के  राजनयिक  उन्मुक्ति

 के  दावे को  कभी  चुनौती दी  गई  है  ;

 यदि
 तो  कहां  तथा  किन  परिस्थितियों में  ?

 faa  अंग्रेजी  में
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 ग्राहक  भारतीय कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 लक्ष्मी

 झा घार  के  राजनयिक  अधिकारियों  कौर  उनके  परिवारों  के  सदस्यों  को  व्यवहार  एवं  दण्ड  अभियोग

 से  उन्मुक्ति  प्राप्त  है  ।  राजनयिक  कर्मचारियों  एव  उनके  परिवारों  को  दण्ड  अभियोग  से  उन्मुक्ति

 प्राप्त  है  परन्तु  व्यवहार  अभियोगों  में  यह  उन्मुक्ति  उनके  शासकीय  कर्तव्यों  के  दौरान  किये  गये

 कार्यों  सीमित  है  ।

 wit  (7)  सुचना  एकत्रित की  जा  रही  है  प्रौर  कालान्तर  में
 सभा-पटल  पर

 रख
 दी

 जायेगी  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  जहां  तक  राजनयिक  कर्मचारियों  की  विभिन्न  श्रेणियों  का  संद  थ

 राजनयिक  उन्मुक्ति  किस  स्तर  पर  समाप्त  हो  जाती  है  कौर  क्या  राजनयिक  तथा  उसके

 परिवार  के  अतिरिक्त  उसके  रसोइयों  श्र  न्य  ate  नौकरों  को  भी  विदेशों  में

 उन्मुक्ति  दी  जाती  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  जहां  तक  राजनयिक  अधिकारियों  के  घरेलू  नौकरों  का  संबंध

 उनको  व्यवहार  तथा  दण्ड  अ्रभियोग  से  उसी  तक  प्राप्त  होती  है  जितनी  कि

 संबंधित  राज्य  द्वारा  मंजूर  की  जाये  ॥

 श्री हरि  विष्णु  कामत :  प्रदान के  भाग  r)
 प्रौढ़  के  संबंध में  मैं  यह  '  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  सरकार  को
 यह  ज्ञात है  कि  गत  वर्ष या  उससे  पहले  वर्ष  ब्रिटेन  स्थित  भारतीय

 उच्च  अयोग  के  एक  अधिकारी  के  विरुद्ध  अपने  नौकर  के  साथ  दुर्व्यवहार  किये  जाने  के  कारण

 अदालती  कार्रवाई  की  गई  थी  अथवा  करने  का  प्रयत्न  किया  था  कौर  इस  मामले  में

 राजनीति  saa  लागू  की  गई  wie  कुछ  बर्ष  पूर्व  भी  लन्दन  स्थित  एक  भारतीय

 डाक्टर  ने  भारतीय  उच्च  आयोग  के  एक  अधिकारी  पर  मुकदमा  चलाने  का  प्रयत्न  किया

 था  कौर  उस  मामले  में  भी  राजनयिक  उन्मूलित  लागू  की  गई  थी  कौर  कोई  मुकदमा  नहीं  चलाया

 जा  wat  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  हमें  केवल  एक  ही  मामले  जानकारी  है  जिसमें  राजनयिक

 उन्मूलित  को  चुनौती  दी  गई  थी  शौर  वह  लन्दन  में टूश्रा  था  ।  एक  भारतीय  कर्मचारी  ने  रेलवे

 पास  का  दुऋपयोग  किया  था  कौर  स्थानीय  शासन  द्वारा  उन्मुक्ति  के  भ्रामक  पर  मुकदमा  वापस

 ले  लिया  था  ।  इसीलिए  मैं  ने  प्रश्न  के  भाग  और
 के  उत्तर  में  यह

 कहा
 था

 fe  हमें

 कभी  तक  पूरी  सूचना  नहीं  मिली
 है  ।  इस  लिए  मैं  इस  प्रदान  के  संबंध  में  निश्चयपूर्वक  श्हां ह  या  ना

 नहीं  कह  सकती  हूं  |  इस  एक  घटना  के  अतिरिकत  हमारे  पास  wie  कोई  सूचना  नहीं  हू  ।  सूचना

 प्राप्त  होनें  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  यह  प्राप्त  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  कपूर  fag  :  कया  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  समय  से  हमारे  देश  स्थित  usta

 द्वारा  राजनयिक  उन्मूलित का  दुरुपयोग  किये
 जाने

 की  कोई  झथवी  कई  घटनाये  हुई  हैं  ?

 मैं  सामान्य  उत्तर  ही  चाहता  हूं  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  उत्तर  है

 श्री  यशपाल  सिंह :
 कया  सरकार  ऐसे  तमंचा  रियों  को  जिन्होंने  कि  इस  तरीके  से  इस  अधिकार

 को  मिसयूज़ किया  है  उनको  निकालने
 के  लिये  सोच

 ra  रही

 मूल  अंग्रेजी  में
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 TRA  लैक्मे  सेहत  :  मैं  पिछने  प्रश्न  के  उत्तर  में  नहीं  कह  चुकी हूं
 ।

 16.1 |  दी०  ४ ह  ये  राजनयिक  उन्मुक्तियां  दी  जाती  हैं  रखवा  उस  देश  के

 अनुरूप  जिनमें  राजनयिक  नियुक्त  हो  अयव  उसकी  श्रेणी  के  अनुसार  दी  जाती  हैं  ?

 pata  sweat  इक  विनियमन  वियाना  अभिसमय  से  सम्बन्धित  श्रतुच्छेरों  के

 अनुसार  किया  जाता  है  जिनमें  यह  विनिहित  है  कि  कित  प्रकार  के  रियों  को  राजनयिक

 उन्मुक्तियां  प्राप्त  हैं  शरर  किनको  नहीं  प्राप्त  हैं  ।

 नेफा  में  आसाम  राइफल्स

 1११३६.  थो  go  Wo  ब्या  क्या  प्रवान  मंत्रो  बताने की  कृप  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  नेफा  के  कामेंग  डिवीजन  तथा  aeq  क्षेत्रों  में  जहां  से  चोरी  चले  गये  हैं

 विधि  तथा  व्यवस्था  बनाने  के  लिए  श्रासाम  राइफल्स  के  कुछ  दस्ते  भेजने  का  निर्णय  किया  है  ;

 शौर

 afc  हां  तो  इस  निर्णय के  भ्रनुसार  wae  तक  कया  कार्य  वाही  की  गई  है
 ?

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लक्ष्मी  कौर  जब

 arty  नेफा  से  चले  गये  तो  रिसाव  राइफल्स  के  सैनिक  अपनी  सामान्य  चौकियों  पर  लौटने  लगे  ।

 इन  में  से  कुछ  कामेंग  सीमान्त  डिवीजन  में  थे  ।  भ्राता  राइफल्स  परम्परागत  सैनिक  सदस्य

 बल  के  रूप  में  हमेशा  से  विधि  तथा  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  जिम्मेदार रही  है  ।  इसलिए  उसकी

 वापसी  पर  किसी  नये  नीति  संम्बन्धी  निर्णय  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 गच प्र  चे  बिखरा  क्या  यट  संच  है  कि  चैनलों  ने  अपने  द्वारा  अधिकृत  क्षेत्रों  को  बाली

 तो
 कर  दिया  है  परन्तु  वे  नेफा  में  बहुत  से  ए  भेंट  कौर  साधारण  वस्त्र धारो  सेनिक  छोड़  गये  हैं  जो  ae

 ott  ate  कुड  प्रत्य  क्षेत्रों  में  ्र शान्ति  फैला  रह ेहैं
 ?  यदि  हां  तो  उनकी  अनुमानित  संख्या  कितनी

 सरकार  ने  उनकी  कार्रवाइयों  का  प्रतिरोध  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  हैं  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  हमारे  पास  उन  चीनियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना  नहीं  है  जिन्होंने

 अशान्ति  कलाई  परन्तु  इस  प्रश्न  में  विशेष  रूप  से  झा साम  राइफल्स  की  उस  क्षेत्र  में  गतिविधि  का

 निर्देश  किया  गया  है  ate  जैता  कि  मैं  बता  चुकी  हूं  इसका  प्रयोजन  उसे  निक  तमंचा  रियों  की  रक्षा

 करना है  ।

 शी  प्र०  चल  क्या  ia  राइफल्स  के  सैनिकों  को  पर्याप्त  स्वचालित  हथिया  Ne  ये

 गये  हैं  ताकि  वे  चीनी  एजेंडों  का  सामना  कर  सकें  जिनके  पास  |... वस  हथियार  हैं  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  उनके  पास  अर  आवश्यकतानुसार  सामान्य  हथियार  हैं  ।

 fa  बीमारी  :  चूंकि  सरकार  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  श्रीराम  राइफल्स  ने  प्रशंसनीय

 कायें  किया  है  क्या  श्रीराम  राइफल्स  के  सैनिकों  प्र  wea  सैनिक  तमंचा  रियों  के  वेतन  के  अन्तर

 को  खत्म  कर  दिया  जाएगा  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  वह  श्रसमानतायें  नाम  मात्र  की  हैं  ।  उदाहरण  के  लिये  राइफल र्म न

 का  वेतन
 आपने  सेना  के  सहयोगी  से  केवल  to

 रुपये

 कम

 Z|

 गम  ल  प्रंग्रेजीਂ  में
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 श्री  स०  सो०  बनों  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  चीनियों  के  चले  जाने  के  बाद  कुछ  हिदायतें

 जारी  की  मैं  जानना  area  हूं  कि  चीनी  कहां  कहां  से  चले  गये  हैं  कौर  क्या  उन  क्षेत्रों  पर

 आसाम  राइफल्स  ने  कब्जा  जमा  लिया  है  ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  कोई  हिदायतें  जारी  की  गई  थीं  ।  मैंने  केवल

 यह  कहा  था  कि  वे  वहां  पहुंच  गये  हैं  ।

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  किन  किन  स्थानों  पर  कब्जा  किया  गया  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  कामेंग  सीमान्त  डिवीजन  किन् जमाने  तक  ।  ag  बन्दियों  की

 वापिसी  के  लिए  दरें  को  साफ  करने  के  लिए  वे  quel  तक  पहुंच  गये  हैं  ।

 pat  हेम  चूंकि  कोलम्बो  प्रभावों  में  यह  कहा  गया  है  कि  हम  अपने  सैनिकों  को

 मोहन  रेखा  तक  भज  सकते  हैं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसकी  क्रियान्विति  के  सम्बन्ध  में  क्या  कठिनाई

 है--भले  ही  वह  एक-पक्षीय  हो--झ्रौर  श्रीराम  राइफल्स  की  सहायता  के  लिए  नेफा  स्थित  सैनिकों

 को  क्यों  नहीं  भेजा  जाता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  का  पहला  भाग  संबंधी  असंगत  है  ।  कोलम्बो  प्रस्तावों  का  इस  बसने

 से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 जहां  तक  मैं  जानता  हुं  उस  क्षेत्र  में  कभी  तक  श्रीराम  राइफल्स

 शरर  भ्राता  पुलिस  के  अतिरिक्त  ale  कोई  सेनायें  नहीं  भेजी  गई  हैं  ।  यद  निर्णय  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी

 लग ७  दी  करेंगे  कि  उनकी  कहां  और  कब  जरूरत  होगी  ।

 श्री  स्थल :  क्या  यह  सच  है  कि  श्रीराम  राइफल्स  के  सैनिक  स्थायी  से  ना  के  feat  जैसा  ही

 काम  करते  हैं प्र ौर  नेफा  की  कठिनाइयां  झेलने  के  लिए  भेजा  गया  है  फिर  भी  उन्हें  स्थायी  सेना

 के  सैनिकों  जैसी  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  यदि  ऐसा  है  तो  सरकार  को  ऐसी  सुविधायें  देने
 में  क्या

 कठिनाई है  ?

 महोदय :  इस  प्रकार  के  एक  भरन  का  उत्तर  दिया  जा  चुका  है
 ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  पहले  ये  भ्रातृ  बहुत  श्रमिक  थे
 ।

 श्री  उन्हें  काफी
 कम

 कर  दिया

 भया है  ।,  श्रासाम  राइफल्स  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  कौर  हम  उनके  साथ  किसी  प्रकार का

 भाव  नहीं  करना  चाहते  हैं
 ।

 परन्तु  कुछ  कारण  स्पष्ट  हैं
 ।  एक  कारण  यह  है  कि  सेना  को  भारत  में

 था  भारत  के  बाहर  कहीं  भी  न्यूज  जा  सकता  है  ।  श्रासाम  राइफल्स  को  उस  क्षेत्र  में  रखा  गया  है

 जो  उनके  घर  के  पास  इसके  श्रतिरिक्त सेना की ट्रेनिंग सेना  की  ट्रेनिंग  श्रीराम  राइफल्स  से  alee  कड़ी

 लम्बी  होती  है  ।

 fat  स्थल  मैं  भ्रपने  प्रश्न  का  पूरा  उत्तर  चाहता  हूं
 ।

 जवाहरलाल  मेरी  सहयोगी  अभी  बता  चुकी  हैं  किं  वेतन  aris  में  नाम  मात्र  का

 है  ।

 लक्ष्मी  मेनन :  जहां तक  राशन  का  सम्बन्ध है  जब  वे  मोर्चे  पर  भेजे  जाते  हैं  तो

 उनको  सेना  के  समान  ही  राशन
 दिया  जाता

 हैं  ।

 pa
 q wat
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 pat  त्यागी :  क्या  भारत  सेना  की  गतिविधि  के  स्वस्थ  में  चीन  द्वारा  घोषित  शर्तों  को

 मानने  के  लिये  बाध्य  नहीं  है  ?

 fae  महोदय  :
 वह  सामान्य  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  ।

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  हम  कोई  भी  अवश्यक  कदम  उठा  सकते  हैं  |

 pat  दी०  चे  दावा  क्या  आसाम  राइफल्स  की  सैनिक  संख्या  इतनी  पर्याप्त  है  कि  उस  क्षेत्र

 की  दन्त  के  समय  की  अपनी  प्रतिरक्षा  ्रावश्यकताओओं  को  ही  पूरा  न  करे  वरन  आपातकाल

 में  भी  वसा  कर  ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  :  इसका  जवाब  देना  मुश्किल है
 ।  यह

 rayewat  महोदय  :  ठीक  है  मेरा  भी  यही  खयाल  था  कि  इसका  जवाब  न  दिया  जाये  ।

 ब्राकादवाणी  में  fared  विदेशी

 ११८०.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  २२  अ्रश्रल  PERR

 के  तारांकित  प्रश्न  साया  ROO  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्राकाशत्राणी में  प्रत्येक  भावा  यूनिट  में  I—V—-YHE  १-४-६१  तथा  I~ C= F2  को

 लग  sort  कितने  विदेशी  fared  थे  ;

 क्या  जिन  यूनिटों  में  तभी  तक  विदेशी  नियुक्त  हैं  वहां  भारतीयों  को  नियुक्त

 करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  शर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 झाम
 :  एक  विवरण  संभार

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2322/E3]

 ate  (7)  झ्ाकादवोणी  के  विभिन्न  भाषाओं  के  यूनिटों  में  पूर्णतः  भारतीय  कर्मचारी

 रखने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  हैं  ।

 श्री  aft  fae  कामत  :  यह  बड़े  सन्तोष  की  बात  है  कि  पिछले  दो  महीनों  में  पूर्ण

 करण  केवल  दो  पूनिटों--पंप्रेजी  कौर  हुआ  है  |  श्रव्य  यूनिटों  में  ait  भी  विदेशी

 निकल  क्या  यह  सच  है  कि  चीनी  भाषा  के  यूनिट  में  नियत  कुछ  केंच  रियों  को  हाल  भारत

 के  विरुद्ध  जाससी  करने  के  कारण  गिरफ्तार  किया  गया  है
 ?  क्या  यह  सही  है  कि  एना उन् सर  अथवा

 प्रसारणकर्ता  अपनी  सुविधानुसार  मूल  भ्रतुमोदित  पाठ  से  विमुख  हो  जाता  था  ?  विदेशी  भाषियों

 के  उन  एककों  में  जो  चीन  के  मित्र  इस  प्रकार  की  कार्रवाई  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिये  क्या

 उठाये जा  रहैं  ?

 sat  दाम  ताथ :  चीनी  यूनिट  के  कुछ  एना उन्स रों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की  कठिनाई

 उत्पन्न  हुई  थी  We  उनमें  एक  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  कौर  जांच  भी
 हुई  थी  ।  जहां  तक  समस्त

 विदेशीਂ  भाषाओं  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  प्रदान  का  सम्बन्ध  है  जिन  लोगों  को  उन  एककों  में  नियुक्त

 किया  जाता
 है  उनके  गत  जीवन  के  सम्बन्ध  में  भली  प्रकार  छानबीन  की  जाती

 है  कौर  मैं  समझता  हूं
 कि  किसी  भी  oer  यूनिट  के  सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई  नहीं  पराई  है

 |

 मल  अंग्रेजी  में
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 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मंत्री  जी  ने  कहां  कि  विदेशी  भाषाओं  के  यूनिटों  में  समस्त  भारतीय

 कर्मचारी  रखने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे हैं
 |  परन्तु  वास्तव  में  सभा-पटल  पर  रखे  गए  विवरण

 से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  कुछ  यूनिटों  में  विदेशी  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ।  इसका  क्या

 है  ?

 श्री  दाम  नाथ  :  हम  यथासंभव  भारतीयों  के  रखने  का  प्रयत्न  करते  हैं  परन्तु  प्रसारण

 के  लिए  यह  अवद्य  है  कि  ऐसे  व्यक्ति  ही  रखे  जायें  जो  विदेशी  भाषा  का  सही  उच्चारण कर  सकें  ।

 इसलिये  कभी  कभी  उपयुक्त  भारतीय  नहीं  मिल  पाते  हैं  |

 शो  हरि  वीनस  कामत  :  यह  भारतीय  कर्मचारियों  पर  बहुत  बड़ा  श्राक्षेप है है
 ।  प्रधान  मंत्री

 जानते  हैं  कि  हम  भली  प्रकार  विदेशी  भाषायें  बोल  सकते  हैं  ।

 मंत्री  तथा
 बं

 दैनिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :  हम

 अंग्रेजी  तो  भली  कार  बोल  सकते  हैं  परन्तु  अन्य  भाषाओं  के  सम्बन्ध  में  कठिनाई  होती  है  ।  उदाहरण

 के  लिए  फ्रेंच  का  उच्चारण  भारतीय  ही  नहीं  वरन  aaa  भी  भली  प्रकार  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  यदि

 णुनाउन्सर  सदी  उच्चारण  नहीं  कर  सकता  तो  उस  भाषा  के  सुनने  वाले  हंसी  उड़ाते  हैं  ।

 yet  त्यागी  :  चीनी  aren  के  बाद  चीनी  तमंचा  रियों  को  इन  यूनिटों  में  कितने  समय  तक

 बना  रहने  दिया  गया  था  ?  क्या  ये  योग्य  चीनी  चाउ-एन-लाई  की  सरकार  की  सि फार रिदा  पर  लिए

 गए थे  ?

 pet  दाम  प्रता  नहीं  कि  वे  उसकी  सिफारिश  पर  लिए  गए  थे  परन्तु  यह  सही  है  कि  उनमें

 से  कुछ  काफी  समय  तक  अपने  पद  पर  बने  रहे ग्र ौर  एक  व्यक्ति  के  विरुद्ध  शिकायत  शाने  पर  जांच  भी

 हुई  थी  1

 गयी  त्यागी
 :

 वे  कितने  समय  तक  पद
 पर

 बने  रहे
 ?

 tol  दाम  नाथ  लगभग  दो  महीने  तक  ।

 डा०  गोविन्द  दास  :  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  यह  कहा  है  कि  विदेशी  भाषा  का  ठीक  तरह  से

 उच्चारण  करने  में  बहुत  दिक्कत  होती  यह  बिल्कुल  vat  है  ।  लेकिन  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 इन  सब  स्थानों  पर  भारतीय  नियुक्त  हों  इसके  लिए  कया  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?  क्या  कुछ

 एक  भारतीयों  को  कोई  विदेशी  भाषायें  सिखाई  जा  रही  हैं  या  झर  किसी  प्रकार  का  प्रशिक्षण

 दिया जा  रहा  है  ?

 श्री  बाम  नाथ  :  मिनिस्ट्री  श्राफ  एजुकेशन  की  जो  फोरन  लेंगुएजिज़  स्कालरशिप  स्कीम  है

 उसके  सिलसिले  में  ए०  आई ०  Ao  परसनेल  को  फारेन  लेंगुएजिज़ की  ट्रैनिंग  के  लिए  भेजा जाता  है  ।

 उसके  साथ  साथ  जो  हमारी  इंडियन  मिशंज  हैं  दूसरी  कंट्री
 उनके  जरिये  भी  जो  क्वालिफाइड

 लोग  उनको  हासिल  करने  की  कोशिश  की  जाती है  ।

 श्री  मेनन  :  कया  यहं  सही  है  कि  आकाशवाणी  के  कुर्सियां  केन्द्र  में  रसिकता  कमेंचारी

 नेपाली  भाषा  जानने  व।ले  हूं  जो  भारतीय हैं  प्रौढ़  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे  यदि  ऐसा  है  तो  क्या

 सरकार  ने  दिल्ली  केन्द्र
 के  नेपाली  कार्यक्रम  के  लिए  भी  नेपाली  जानने  वाले  भारतीयों  को

 करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  है

 TH  अंग्रेजी  में
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 fat दाम  नाथ  :  नेपाली  यूनिट  में  दो  भारतीय  चार  विदेशी  हैं  ।  इस  प्रकार  उस  में

 कुल  छू  व्यक्ति  हैं  ।  हम  माननीय  सदस्य  सुझाव  नोट  कर  लेंगे  और  तदनुसार  का
 '
 नई  करने

 का  प्रयत्न  करेंगे  |

 श्री  यदापाल  सिंह  :  २९  अप्रैल की  शाम  के  पौने  आठ  बजे  एक  ऐसी  टाक  ब्रॉडकास्ट  की  गई  थी

 जिसकी  लेंगुएज  गलत  थीਂ  अर  प्रोननसिएशन  फाल्ट  क्या  यह  सही  है  ?

 शमी  amt  नाथ
 :

 मैं  इस  के  लिए  पुरे  सुचना  चाहूंगा  ।

 mea  महोदय  :  न
 तो  श्राप  ने  जुबान  बताई  है  कि  किस  जुबान  में  वह  टाक  थी  ate न  ही

 अपने  बताया

 श्री  यद्यपि  fag  :  पौने  श्राठ.बजे  बतया  है  att  तारीख  भी  बताई  है  कि  २६  अप्रैल  थीं  ।

 fat  हेम  बरुआ  :  चूंकि  प्रधान  मंत्री  ने  वहा  कि  उच्चारण  सड़ी  न  होने  से  विदेशों  में  हमारी

 हंसी  मैं  उनका  ध्यान  इस  बात  की  ale  झ्राकर्षित  करना  चाहत  §  f#  दक्षिण  पुरी  एशियाई

 देशों  में  फ्रेंच
 झ्र  स्पेनिश  जैसी  विदेशी  भाषाओं  के  प्रसरण  स्थानीय  लोगों  ही  किये  जाते  हैं  ।

 बया  उच्चारण  की  अपेक्षा  देश  की  सुरक्षा  क  महत्व  नहीं  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मातृत्व  इस  बात  का  है  कि  उसे  समझें  कौर  पसंद  करें  ।'

 यदि  ag  कार्य  भली  प्रकार  नहीं  सम्पन्न  ga  तो  उसकी  प्रतिक्रिया  भी  अच्छी  नहीं  होगी  ।

 fat  कपूर  कह  :  बया  ऐस  नियुक्त वे  लिये  उन  व्यवसायों  को  भी  विदेशी  माना  जात  है  जो

 fete  में  उत्पन  होने  पर  भी  fay  द्वारा  अथवा  अन्य  प्रकार  से  भारतीय  नागरिकता  प्राप्त  कर

 वे

 fot  शाम नाथ
 :  इस  के  सम्बन्ध  में  मैं  प्रकट  से  कुछ  नहीं  कह  सकता  हूं  ।

 श्री  हिग्मतसिहका  :  खर्च  तथा  weer  विदेशी  भाषाओं  के  प्रसारणों को  कितने  व्यक्ति

 सुनते हैं  ?

 fait  दाना  :  फ्रेंच  के  प्रसारण  fare  एशियाई  देशों  के  लिये  होते  हैं  ।  यह  नहीं

 ना  सकता  कि  वास्तव  में  उन्हें  कितने  व्यक्ति  सुनते  हैं  ।

 १डा०  सरोजिनी  महिषी  :  भाषा  यूनिटों  के  श्रतिरिवत  आकाशवाणी  के
 wa  यूनिटों  में  कितने

 विदेशी काम  करते  हैं  ?

 गी  दाम नाथ
 :  ैं पव  सुचना  चाहूंगा

 ।
 विदेश  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  मैं  आंकड़े  दे  ही

 चुका  हूँ
 ।

 fait go  To  पटेल
 :  क्या  यह  सही  है

 कि
 श्रापात  की  उद्घोषणा  के  पहचान  आकाशवाणी

 ने  विदेशी  प्रसारणों  में  चीन  के  आक्रमण  का  उल्लेख  नहीं  किया  कौर यदि  तो
 कितने

 feat

 sat ज्ञान  नाथ  :  मैं  पूवे-सुचना  चाहूंगा  परन्तु  मैं  समझता  हुं  कि  ऐसा  gar  नहीं  होगा

 हमारे  प्रसारणों  में  आक्रमण  का  उल्लेख
 न

 किया  गया  हो  ।

 प  मूल
 भी  जी भगा
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 श्री  भागवत झा  श्रीपाद  जिन  थोड़े  से  विदेशियों  का  हटाया  जाना  कर्टिन  जेसा  कि

 प्रधान  मंत्री  ने  व  उनके  श्रदिरिक्त क्य  शेष  के  सम्बन्ध  में  कोई  समयावधि  रखी  गई  है  जव  तक

 सब  भारतीय  रख  लिये  जायेंगे  ?

 श्री  झाम नाथ  जहां  तक  प्रसारण  का  सम्बन्ध  इन  यूनिटों  के  कर्मचारी दो  काम

 करते  हैं--मतवाद  कार  प्रसारण  ।  अनुवाद  के  सम्बन्ध  में  अधिक  कठिनाई  नहीं  है  ।  उसके  लिये

 उपयुक्त  भारतीय  मिल  जाते हैं  ।  परन्तु  प्रसारण के  लिये  ऐसे  व्यक्ति  रखने  होते  हैं  जो  संबंधित

 देशों  के  श्रोताओं  को  प्रभावित  कर  सकें  ।  अतः  इस  सम्बन्ध  में  मैं  ae  कुछ  नहीं

 कहू  |

 fait  दी०  बच्  फार्मा  इंडोनेशियाई  एवं  स्वाहिलीਂ  यूनिटों  में  संख्या  कम  है  ।  उनमें

 Wit एक  व्यक्ति हैं  जब  कि  किसी समय  तीन  थे  ।  क्या  रियों  की  कमी  के  कारण

 इन  देशों  के  लिए  प्रसारण  का  समय  कम  कर  दिया  गया  है  प्रिया  कुछ  भारतीय मिल  गये  हैं  जो

 इंडोनेशियाई  भाषायें  जानते हैं  ?

 इन  भाषाओं  में  प्रसारण  का  समय  कम  नहीं  किया  गया  है  । श्री  दाम नाथ

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ :  चूंकि  हमार ेकुछ  विश्वविद्यालयों  में कुछ  समय  से  विदेशीਂ  भाषायें

 पढ़ाई  जाने  लगी  क्या  वे  इन  N “ WTSTAT |  के  जानकार  पैदा  कर  सके  हैं  कौर  यदि  तो
 सरकार

 उनको  इस  सेक्शन  में  कब  तक  नियुक्त  करेगी
 ?

 tot  रामनाथ  जसा कि  मैं  बता  चुक  हुं  कि  हम  भारतीयों  को  प्राथमिकता देने  का

 प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  जब  हमें  उपयुक्त  भारतीय  नहीं  मिलते  हैं  तो  विदेशियों  को  हीਂ  नियुक्त

 करन  पड़ता  है  ।

 fat उ०  सका  त्रिवेदी :  हमारे  रेडियो  केन्द्रों  से  चीन  की  किन  किन  लिपियों  में  प्रसारण

 किये  जाते  Satara  में  WITT  getter  में  दौर  क्या  हांगकांग  से  ऐसे  भारतीयों  की  भरती

 करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  जो  इन  दोनों  भाषाओं  को  भलीਂ  प्रकार  बोल  लेते  हों
 ?

 fat  दाम नाथ  हम  केंटोनीज  गौर  मौत  दोनों  में  हीਂ  प्रसारण  करते  हैं  ।

 tat  उ०  Ho  त्रिवेदी  अन्तिम  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 महोदय  :  अगला प्र रेन Te  ।

 सीमा  सम्मेलन

 श्री  प्र०  चे  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 =, क्या  ag  सच  है  कि  ६  1...  १९६३  को  लाटिटिला में  जो

 पाकिस्तान  सीमा  सम्मेलन  होने  वाला  था  उस  में  भाग  लेने  के  लिये  पाकिस्तानी  प्रतिनिधि  उपस्थित

 नहीं

 उस  बैठक  में  किन  मामलों  पर  चर्चा  होनी

 क्या  सरकार  को  प्रतिनिधियों  के  बैठक  में  उपस्थित  न  होने के  कोई

 कारण  बताये  गये थे  ?

 पमूल मं ग्रेजी में परं  ग्रेजी  में
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 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  :  नहीं  ।  ६

 2eRR  को  लाटिटिला  में  frat  बैठक  की  व्यवस्था  नहीं  कीं  गई  थी  ।

 ate  wer  ही  नहीं  उठत े।

 श्री  प्र०  चं०  क्या  सम्मेलन  में  पाकिस्तानी  प्रतिनिधिमण्डल  के  भाग  न

 लेने  के  प्रति  अपना  रोष  व्यक्त  करते  हुए  भारतीय  arf  ने  पाकिस्तान  को  कोई  पत्र  भेजा  है

 कौर  यदि  तो  क्या  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  हो  गया  है
 ?

 fat  दिनेश  सिंह  :  मैंने  यह  बताया  था  कि  किसी  don  की  व्यवस्था  ait  की  गई  थी  ।

 श्री  प्र०  चे  बुरा  wae  तथा  त्रिपुरा  के  बीच  सीमा  निर्धारण  का  कायें

 कहां  तक  पुरा  हो  गया है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  मैं  एं  ही  तत्काल  झ्रांकड़े  नहीं  बता  सकता  |

 fat  स०  मो०  बनों  :  क्या यह  सच  है  कि  बेरुबाड़ी  के  सम्बन्ध में  एक  सं क्त दल दल  द्वारा

 जो  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  था  वह  प्रभी  तक  पुरा  नहीं  दुआ  है  क्योंकि  पाकिस्तानी  प्राशि का  रियों

 द्वारा  भारत  सरकार  को  दस्तावेज  नहीं  दिये  हैं  प्रौढ़  यदि  तो  इधर  सम्बन्ध  में  क्या  कदम

 उठाये गये  हैं  ?

 पत्नी  दिनेश  सिह  मैं  यह  निवेदन  करता  उ  कि  ag  बात  इस  नकल  से  नहीं  उठती  ।

 शी  स०  Ato  बनर्जी  :  यह  महत्वपूर्ण है
 |

 pat  दिनेश  सिह :  इसमें  लटिटिला  में  होने  वाली  एक  विशेष  dow  far  उल्लेख  टर्कियां

 गया है  ॥

 श्री  हेम  बताया  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकारी  अधिकारियों  के  स्तर  पर

 भारत-पाक  वार्ताओं  पाकिस्तान  के  दुराग्रह  के  कारण  केवल  उपहास  मात्र  हीं  रह  जाती  क्या

 इस  समस्या  को  मिलाकर  सभी  समस्याओं  को  तय  करने  के  लिये  उच्चतम  स्तर  प्रधान  मंत्री

 स्तर  बातचीत  करने  का  सरकार  का  विचार  है
 ?

 frat  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  wala  मंत्री  जवाहरलाल  :

 भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  सभी  समस्याओं  पर  किसी  भी  स्तर  पर  बातचीत  करने  में  सरकार

 को  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  उसके  लिये  परिस्थितियां  aaa  होनी  चाहियें  ।  स्वाभाविक

 यह  एकपक्षीय  नहीं  हो  सकतीं  ।

 tat  प्र०  चक्रवर्ती  :  इस  बात को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 बहुत  से  पूर्व  पाकिस्तान  के

 जन  भारत  झ्रासाम  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  ग्रन्थ  भागों  में  रहे  हैं  क्या  सरकार का  इस

 पर  कोई  सम्मेलन करने  का  विचार है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 कया  मैं  इस  बात  की  प्रो  संकेत
 कर

 सकता  हूं
 कि  पहले जो  बहुत  से

 पाकिस्तानी  राष्ट्र  जन  भारत  ्  थे  उनके  अतिरिक्त  अभी  अथवा  हाल  ही  में  कोई  लोग  भारत

 नहीं  ०५  पर्याप्त  कदम  उठाये गये  छः  अथवा  सात  वर्ष  पहले  भारत  में  उनका

 तथाकथित  था
 a ier

 1  मूल  अंग्रेजी में
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 श्री  हेम  बरुआ  अब  भी  लोग  ग्रा  रहे  उदाहरणार्थ  त्रिपुरा  में  ।

 श्री  जवाहरलाल  मैं  इस  बारे  में  नहीं  जानता  ।  मेरी  जानकारी  बस  यही  किसी  एक

 अध  व्यक्ति  के  कराने के  संबंध  में  मैं  नहीं  कह  सकता ।

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  राज्य  सरकार  ने  इसका  विरोध  किया  था  ।

 श्री  जवाहरलाल  जो  कुछ  मैं  कह  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  मुझे  राज्य  सरकार  से  यह

 जानकारी  प्राप्त  हुई  है  कि  मोटे  तौर  पर  कहते  उन्होंने  इस  झ्रागमन  को  रोकने  के  लिये  पर्याप्त

 कदम  उठाये  हैं  ।  इतनी  लम्बी  सीमा  किसी  एक  आ  व्यक्ति  के  ary  के  संबंध  में  कोई  भी  गारंटी

 नहीं दे  सकता

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  बात  यही  ठहरती है  कि  पाकिस्तान से  लोगों  का  बहिर्गमन  हो  रहा था

 महोदय  :  शांति  ।  एक  म्रनुपूरक  प्रश्न  पुछते  के  लिये  अथवा  ऐसी  श्रव्य  कोई

 बात  पूछने  के  लिये  मेरी  अ्रनुमति  लेने  के  स्थान  पर  माननीय  सदस्य  झट  से  उठ  कर  खड़े  हो
 जाते  हैं

 तथा  अपना  प्रश्न  पूछते  यह  बात  उचित  नहीं  उन्हें  अपने  स्थान  पर  खड़ा  होना  चाहिये  ae

 मैं  उन्हें  भी  अवसर  रंगा  जेसा  कि  मैं  अन्य  माननीय  सदस्यों  को  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  प्रिय  गुप्त  :  जब  बारी  ard है  तो  बात  समाप्त हो  जाती 2  ।  यह  कठिनाई  है

 para  महोदय  वह  प्रभी  तक  खड़े  नहीं  हुए  हैं  ।  मैं  उन्हें  देखता  रहा  हूं
 ।

 श्री  प्रिय  गीत  :  क्या  मझे  मेरे  प्रशन  का  उत्तर  मिल  सकता  है

 पाध्या  महोदय  :  इस  समय  नहीं  |

 श्री  प्रिय  गीत  sara  मंत्रो  जी  कहते  हैं  कि  उनके  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  शांति  |

 tal  प्रिय  गीत  मैं  आपकी  अनुमति  ।  प्रवान  मंत्री  महोदय  यह  कहते  हैं

 कि  उनके  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 fuera  महोदय  :  शांति  ।  मैं  उन्हें  तभी  अवसर  दूंगा  यदि  वह  नियमित  ढंग  में  seq

 अन्यथा  नहीं  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  बात  दुहराता  हूं  कि  यदि  पुरी  तरह  से  विचार  किया  जाये  तो

 बड़ी  संख्या  में  पाकिस्तानी  भारत  नहीं  ar  रहे  हैं  रोक  मेरी  यह  जानकारी  हमारे  अपने  ही  स्रोतों  पर

 श्राघा रत  नहीं  है  परन्तु  असाम  सरकार  द्वारा  दिये  गये  समाचारों  पर  भी  अधारित  है  ।  मैं  यह  गारंटी

 नहीं  दे  सकता  कि  कोई  एक  साध  व्यक्ति  भी  नहीं  रहा  'YRY  से  पहले  बहुत  बड़ी  संख्या  में

 पाकिस्तानी  भारत  प्राय  उसके  बाद  थोड़े  थोड़े  रहे  ।  विभाजन के  समय  से  लेकर  PEYI—-UV

 तक  वहां  लगभग  कोई  चौकियां  नहीं  वही  हालत  थी  जो  कि  विभाजन  से  पहले  थी  कौर  बहुत  सी

 संख्या  में  लोग  भराये  और  एक  मुसीबत  खड़ी  हो  १९५४  के पर चात  उन्हें  रोका  परन्तु  कुछ

 फिर  भी  ताते  र  ।  हाल  ही  यानी  कुछ  ही  महीने  पहले  चौकियों  को  अधिक  ताकतवर  बना

 दिया  गया  है  प्रौढ ़सिवाये  इसके  कि  जो  एक  आध व्यक्ति  चुपचाप  घुस  आते हैं  अरब  लोगों  के  लिये

 यहां  आना  कठिन है
 ।  मुझे  हो  प्र०  to  चक्रवर्ती के  प्रश्न

 का  TT  भाग  याद  नहीं  wr

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  प्र०  रं०  चक्रवर्ती :  कल  परसों  g  प्रात  गत  सप्ताह  में  लगभग  ३७  परिवार  भारत
 जाये  galt यह  बात  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  द्वारा  स्वीकार  की  गई  थी

 श्री  जवाहरलाल  ने हरू: मैं प्रदन मैं  प्रदान  का  दूसरा  भाग  भूल  रहा  हूं  ।  में  उसका  उत्तर  देना  चाहता

 हूं  ।

 fat  प्र०
 चक्रवातों

 :
 इन  लोगों  के  आगमन  को  घ्यान  में  रखते  हुए  क्या  पिसी  सम्मेलन

 को  करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  वास्तव  में  यह  सुझाव  दिया  गया  कि  भारत-पाक  वार्ता  के  पिछले
 दौर  में  इस  मामले  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिये  जिसके  लिये  कि  हमारे  प्रतिनिधिमंडल  का  नेतृत्व

 श्री  स्वर  सिंह  ने  किया  था  ।  परन्तु  स्पष्ट  ही  तब  यह  विषय  नहीं  उठाया  गया  हम इस  पर

 पाकिस्तान
 के  साथ

 चर्चा  करने
 के  लिये  पुरी  तरह  से  इच्छुक  |

 श्री  बसुमतारी :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 हाल  में  श्रीराम  राज्य  में  पाकिस्तान

 से  जाने वाले  लोगों  की  संख्या बढ़  रही  कया  मैं  यह  समझ  लूं  कि  इस  वात  के  कारण कि  भारत

 सरकार  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  वार्ता  चल  रही  है  पाकिस्तान  के  लोगों  को  सीमा  पार  करके  भारत

 के  लिये  प्रोत्साहन मिल  रहा  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मैं  eq  को  नहीं  समझ  सका  |

 श्री  बसुमतारी
 :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हाल  में  राज्य  में  पाकिस्तान  से

 श्राने  वाले  लोगों  की  संख्या  बढ़  रही  क्या  मैं  यह  समझ  लूं  कि  क्यों  कि  भारत  सरकार  तथा  पाकिस्तान

 के  बीच  वार्ता  चल  रही  इससे  पाकिस्तान के  लोगों  को  सीमा  पार  करके  भारत  में  जानेके

 लिये  प्रोत्साहन  मिल  रहा  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  मैं  इस  प्रदान  को  नहीं  समझता  हूं  ।  मैं  कहता  हूं  कि  उनकी  संख्या  में

 वृद्धि  नहीं  हो  रही  है  प्रतीत  कई  महीनों  से  उन  लोगों  का  घट  रहा  है  ।  एक  व्यक्ति  घुस

 झा  सकता  है  परन्तु  नियमित  रुक  गया  है  ।

 मैं  यह  नहीं  जानता कि  श्री  प्र०  रं०  चक्रवर्ती  किस  बात॑  का  उल्लेख  कर  रहे  थे  ।  जो  कुछ  बात

 हुई  है  वह  यह  है  कि  पाकिस्तान  के  कुछ  हिन्दू  राष्ट्रजन  जबरदस्ती  भारत  में  भेज  दिये  गये  हैं
 ।  वह  एक

 बात  है  ।  अनधिकृत  रूप  से  कराने  वाले  कुछ  मुसलमान  व्यक्तियों  को  श्रीराम अथवा  त्रिपुरा  से

 निकाल  कर
 पाकिस्तान  भेज  दिया

 गया
 था  ;  स्पष्ट ही

 बदले
 की

 भावना
 से  कुछ  हिन्द्ग्रों  को  कुछ

 हिन्दू  परिवारों को  जबरदस्ती भारत  में  भेज  दिया गया  है  ।

 श्री  स्केल  :
 मेरा  प्रदान  पूरी  भारत-पाक  समस्या  से  संबंधित  है  क्यों  कि  मैं  एक  सीमावर्ती  राज्य

 से  माता

 गश्रष्यक्ष  महोदय  :
 हम  इस  प्रशन  में  पुरे  संबंधों  पर  विचार  नहीं  कर

 सकते
 ।

 fat  स्केल
 :
 मैं

 वह  पूछ  रहा  हं  ।  इस  बात  को ध्यान में  रखते  हुए
 जो  कि

 माननीय  प्रधान

 मंत्री ने  ait  कही  o—att  जबकि  यह  भी  स्वीकार  किया  गया  है  कि  पाकिस्तान से  वाले  बहुत
 .

 से  व्यक्ति  साम  में  विद्यमान  en  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इन  आप्रवासियों का  भय  तथा  वहां

 स्पिति  वय  करते
 की  इच्छा  ही  वह  कारण  है  जिनकी

 वजह  से  प्रधान  मंत्री  महोदय  omit

 मूल  ats  में
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 तक  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिये  एक  wad  राज्य  बनाने  को  स्वीकार  करने  के  लिये  मना  करते रहे

 महोदय  :  यह  तो  एक  बिल्कुल  ही  भिन्न  प्रशन  है  ।

 mates  विभागों  से  ५  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  को  वापस  बुलाना

 +

 श्री  सुबोध  हुंसंदा  :
 ग  ११८२.

 थ्री  मि०  घ् ०  सामन्त :

 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  प्रतिरक्षा  के  कर्मचारियों  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  सैनिक

 विभागों  में  लगे  हुए  yoga  प्रतिरक्षा  कमेंचारियों
 को

 वापस  बुलानेਂ का  कोई  प्रस्ताव
 है

 यदि  तो  इन  कर्मचारियों  को  कब  वापस  जायेगा  ;

 सैनिक  विभागों  में  ऐसे  कितने  कर्मचारी हैं  ;

 कितने  कर्मचारी  प्रतिरक्षा  में  शामिल  हमने  का  विकल्प दे  चुकें

 पं प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  राठ  नहीं  ।  जिन  भूतपूर्व

 सैनिक  कर्मचारियों का  कोई  रक्षित  उत्तरदायित्व नहीं  हैं  उनकों  अनिवार्य रूप  से  वापस  बुलाने

 का  कोई  प्रस्ताव  नही ंहैं  ।  उन  भूतपूर्व  सैनिक  कर्मचारियों  को  जिनका  रक्षित  उत्तरदायित्व  हैं

 जब
 उन्हें  उपयुक्त  रूप से  रोजगार में  लगाया जौ  सकता  हैं  वापस  बुलाया  णा  रहा  हैं  ।

 प्रदान ही  नहीं  उठता  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 बहुत  से  भूतपूर्व  सैनिक  कर्मचारियों  ने  जिनका  कि  कोई  रक्षित  उत्तरदायित्व  नहीं

 है ब्रौर जो  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  नवीन  असैनिक  विभागों  में  कार्य  कर  रहे  हैं  आपात
 काल  में  सेना  में  सेवी  करने  के  हेतु  वापस  aia  के  लिये  प्रार्थनापत्र  दिये  कौर  उनमें  से  कुछ  को  सेना

 में  वापस  ले  लिया  गया  है  ।  ऐसे  भूतपूर्व  सैनिक  कंचा  रियों  की  संख्या  कें  संबंध  में  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  तथा  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 श्री  सुबोध  कुछ  दिन  ga  माननीय  मंत्री  ने  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  था  कि  प्रतिरक्षा

 कर्मचारियों  की  कमी  है--मेरा  मतलब  कमीशन  अधिकारियों  से  है--प्रो  इमरजेंसी  कमीशन

 के
 लिये  भारी  मात्रा में  भरती  की  जा  रही  इस  बात  को  घ्यान  में  रखते  हुए  ,  क्या  उन  भूतपूर्व

 प्राधिकारियों  को  जो  कि  प्रतिरक्षा  सेवाओं  में  लगे  हुए  वापस  बुलाया  जायेगा  ?

 श्री  दा०  रा०  चव्हाण  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  गया  है  |

 ग प्रध्यक्ष  महोदय  :  भूतपूर्व  सैनिक  कर्मचारियों  में  अधिकारीगण  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 श्री  दा०  राठ  चव्हाण  :
 हां  ।

 स०  मो०  बनर्जी  :
 माननीय  मन्त्री  ने  aft  बताया  हैकि  कुछ  भूतपूर्व  सैनिक  कर्मचारियों  ने

 रानें  के  लिये  तथा  इमरजेंसी  कमी दान में  सम्मिलित  होने  के  लिये  प्रार्थनापत्र भेजे  हैं  ।  क्या यह  भी

 १मूल  न प्रग्र॑ज॑  में
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 सच  है  कि  जबकि  एक  प्लोर  तो  उन्होंने  सेना  में  कार्य  करने  के  लिये  आवेदन  पत्र  दिये  दूसरी  प्रो

 कार  ने  जनरल बी  ०  एम०  कौल  को  एक  गैर-सरकारी  में  नियुक्त  लेने के  लिये  अनुमति  दे  दी  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  एक  भिन्न  प्रदान  है  ।  वह  इस  प्रदान  से  नहीं  उठता  |

 स०  Alo  बनर्जी  :  वह  उठता है

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध में  एक  अलग  प्रदान  पूछे  जाने  के  लिये  रहा  है  |

 पति  स०  Alo  बनर्जी  :  कया  यह  प्रश्न  इस  मूल  प्रश्न  से  नहीं  उठता  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  रोजगार  दिलाने  का  इस  प्रदान  से  उठता  ।

 श्री  कया  यह  बात  सच  है  कि  जब  चाइना  का  हमला  हम  पर  2.0  था  तब  रिटायर  श्राफिसस

 को  नोटिस  दिया  war  था  कि  वे  फिर  भ्रामक  को  ज्वायन  कर  लेकिन  महीने  या  डेढ़  महीने बाद  उन्हें

 लेने  से  इंकार  कर  दिया  गया  था  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यथावत  राव  :  स्थिति  यह  है  कि  प्रत्येक  भ्रमणकारी  को  जिसको

 कि  रक्षित  उत्तरदायित्व  है  नोटिस  दिया  जाना  परन्तु  उनको  वापस  लेना  निश्चय  ही  कुछ  कार्यों  में

 उनकी  उपयुक्तता  तथा
 हमारी

 श्रावश्यकताश्रों  पर  निरभर  करता  है  |

 श्री  भागवत  शा  :  विस्तृत  उत्तर  में  भी  यह  नहीं  बताया गया  है  कि  क्या  सभी  भूतपूर्व

 सैनिक  कम् मं चा  रियों  को  एक  नियम  के  अनुसार  भ्र पना  यह  मत  व्यक्त  करने  के  लिये  कहा  गया  है  कि  वे

 वापस  आना  चाहते  हैं  या  अथवा  कोई  कसौटी  निर्धारित  की  गई  है  जिसके  अधार  पर  उन्हें  इस

 समय  बुलाया  जायेगा
 |

 श्री  यशवंत राव  चव्हाण  :
 अधिकांश  व्यक्तियों

 ने  जो
 कि  वापस  जाना  चाहते थे  ऐसा  करने की

 अपनी  इच्छा  की  सुचना  भज  दी  है  ।  परन्तु  उनका  वास्तव  में  बुलाना  उनकी  उपयुक्तता  तथा  हमारी

 आवश्यकताओं पर  निरभर  करता  है  ।

 yet  श्यामलाल  सर्राफ  :  क्या  सेना  में  वापस  भाने
 की

 शारिवा  नहीं
 शनि  की  बात  प्र सेनिक

 विभागों  में  कार्य  कर  रहे  सैनिक  कम चा  रियों  की  पसंद  पर  छोड़  दी  जाती  है
 ?

 fort  यथावत
 राव  चव्हाण  :  सामान्यतया  उनसे  वापस  कराने

 की
 प्राशि

 की
 जाती  है  |

 fat  दी०  चे  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सैनिक
 कम  चारी  सद  मान्यता

 असैनिक  विभागों  में  कार्य  कर  रहे  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  क्या  वे  असैनिक  विभाग  प्रत्यक्ष  रुप  से

 नहीं  तो  कम  से  कम  अप्रत्यक्ष  रूप  से  ही  प्रतिरक्षा  कार्यों
 को  aa

 बढ़ाने  में  सहायता  नहीं कर  रहे  हैं

 fot  यथावत  राव  चव्हाण  :  नहीं
 ।

 उस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रदान  नहीं  है
 ।

 ट्रक  शौर  ट्रैक्टर

 1११८३  श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  कया

 प्रतिरक्षा  मंत्री  २२  अ्रप्नल  १६६३ के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  819.0 8.0  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  दण्डकारण्य  प्राधिकार  को  दिए  गए  ट्रकों  तथा  ट्रैक्टरों  में  निर्माणात्मक

 अथवा  किसी  अन्य  प्रकार  की  खराबियाँ पाई  गई  हैं  ;

 मूल  अंग्रेजी  म
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 (a)  यदि  तो  खराबियां  किस  प्रकार की  हैं

 (7)  क्या  इस  बीच  उनको  दूर  कर  दिया  गया  है  ;  शौर

 (3)  क्या  ट्रक  कौर  ट्रैक्टर  बड़े  पैमाने  पर  बनाने  का  कोई  कार्यक्रम  है

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  रघुरामंया )  दण्डकारण्य

 विकास  प्राधिकार  को  कोई  भी  दा वित मान  ट्रक  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  ये  गाड़ियां  केवल  प्रतिरक्षा  सैनिकों  को

 दी  गई  हैं  तथा  चलाने  में  पुर्णतः  सन्तोषजनक  सिद्ध  हु  ई  हैं  ।  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  को  ट्रैक्टर

 दिये  गये हैं  ।  उनको  दिये  गये  ट्रैक्टरों में  कुछ  खराबियां  पाई  गई  थीं  ।

 (a)  जो  बड़ी  खराबियां पाई  गई  थीं  वे  तेल  का  अधिक  उपभोग  तथा  कुछ  मामलों
 में  शकित

 को  खो  देने  के  सम्बन्ध  में  थीं  ।

 खराबियां  दूर  कर  दी  गई  हैं  तथा  ट्रैक्टरों  से  फिर  से  कार्य  लिया  जा  रहा  है  ।

 (a)  उत्पादन  के  वत  मान  स्तर  में  व  द्धि  करने  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श्री  हरिविष्ण  कामत  :  पन्दरह दिन  पहले  २२  wer  को  ट्रैक्टरों  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रदान  का

 उत्तर  देते  हुए  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  मन्त्रालय  ही  यह  बताने  की  स्थिति  में  होगा  कि

 स्थिति  क्या  थी  |  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  कुछ  खराबियाँ  कुछ  शिकायतें  की  गई  थीं  a  कुछ

 हिस्से बदले  गये  थे
 ।

 कया  मैं  जान  सकता  हूं
 कि

 क्या  यह  केवल  कोमल  श्रभिव्यवित  अथवा

 बिकता  थी  शौर  क्या  दण्डकारण्य  प्रा  शिकार  को  दिये  गय ेट्रैक्टर  बिल्कुल  ही  काय  के  लिये  अ्रयोग्य  पाये

 गये थे  तथा  दण्डकारण्य  प्रा  धक्का  द्वारा  प्रतिरक्षा  मन्त्रालय  को  तदनुसार  सूचित  कर  दिया  गया  था ?'

 गयी  Cy LATTA AT  :  मैंने  जो  कुछ॑  भी  कहा  था  उसे  श्रीवास  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  के

 प्रति  न्याय  ही  किया  जो  कुछ  मैंने  कहा  था  उसकी  पुष्टि  करने  के  लिये  वही  उत्तम  स्थिति  में  थे  कौर

 मैं  wa  भी  इसी  बात पर  टिका  gar  हूं  ।  हमारी  जानकारी  यह  है  कि  कोमात्सु  के  स्थान  पर  मित्सुबिशी

 इंजन  लगाने  से  ही  अधिकांश  खराबियाँ  ठीक  हो  गई  थीं  ।  यही  मैंने  कहा  था  कौर  अब  भी  मैं  इस  पर

 टिका  gar  हुं  |

 श्री हरि  विष्णु  ट्रकों के  सम्बन्ध  दा वित मान  ट्रकों  का  बड़ी  संख्या  में  उत्पादन  करने

 के  लिये  मन्त्रालय  के  पास  कोई  योजना  अथवा  प्रस्ताव  अथवा  ब्लूप्रिंट  है  प्रौढ़  यदि  तो  यह

 योजना  अथवा  प्रस्ताव  किस  प्रक्रम  पर  पहुंच  गया  है
 ?

 put  रघरामेया  :  जितने  ट्रकों  का  उत्पादन  हम  कर  सकते  हैं  कर  रहे  जांच  पड़ताल

 भी  कर  रहे  ह  शौर  किसी  हृद  तक  उत्पादन  के  आंकड़ों  को  बढ़ाने  के  लिये  हम  भ्र सैनिक  क्षेत्र  की  भी

 यता  ले  रहे  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  यह  ser  ट्रकों  तथा  ट्रैक्टरों  दोनों  से  सम्बन्धित  है  ।  मुझे  दो  wea

 पूछने
 की

 अनुमति
 दी

 जाये
 ।
 मैं  केवल  प्राय  ना  कर  रहा  हूं  ।

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  पहला  पुछा  जाये  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी :  मैं  दोनों  ही  प्रश्नों  को  मिलाना  पसन्द  क  दूंगा  ।  क्या  यह  सच  हूं  कि  शक्ति

 मान  ट्रक  का  मूल्य  उन  ट्रकों  के  मूल्य  से  बहुत  कम  है  जिनका  कि  प्रीमियर  भोर

 AS >
 टोमाबाइत्स  तथा  पन्थ

 र-सरकारी  संस्थापकों  द्वारा  सम्भरण  किया  गया  था  ।  मेरा
 टसर

 प्रदान
 यह  है

 अंग्रेजी  में
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 महोदय  :
 उन्हें  कम  से  कम  यह  तो  नहीं  कहना  चाहिये  कि  यह  उनका  दूसरा  प्रशन है  ।

 पत्नी  स०  मो०  बनर्जी  :  कया  ट्रैक्टरों  की  खराबियों  के  सम्बन्ध  में  किसी  अधिकारी  द्वारा  पुरी  qe

 जांच  की  गई  थी  ate  ae  पाया  गया  था  कि  खराबी  बहुत  ही  तुच्छ  प्रकार  की  थी  शौर  इसलिये  हुई  थी

 कि
 दण्डकारण्य  में  ट्रैक्टरों  से  गलत  ढंग  से  कार्य  लिया  गया  था

 ?

 श्री  रघुरामेंवा  :  तुलनात्मक  मुल्यों  के  सम्बन्ध  में  मैंने  पिछले  अवसर  बिना  किसी  विशेष

 प्रकार  को  वस्तु  का  उल्लेख  करते  हुए  परन्तु  मोट  तौर  पर  बोलते  यह  पहले  हो  बता  दिया  था
 कि

 हमारी  लागत  लगभग  Vo,o00  रुपया  है  जबकि  आयात किये  जाने  वाले ट्रक  की  लगभग  Yo,000

 रुपय ेह  ।  प्रदान  के  दूसरे  भाग  के  उत्तर  में  et  उससे  कुछ  भी  नहीं  कहना  है  जो  कि  मैंने  कह  दिया

 pat  दण्डकारण्य  में  जो  ट्  क्टर  भेजे  गये  हैं उनमें  बहुतों  में  पावर  कम  होने  से  क्या

 दण्डकारण्य  माथा  रिटी  ने  सिफारिश  को  है  कि  उनको  कैंपस  लिया  जाना  चाहिये  ?

 श्री  मैंते  यट  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  पहले  इंजन  का  उप भीग  में  जो  दोष

 कोने  गये  थे  उनमे  से  एक  शक्ति  का  खोना  थ  उसे  दूर  कर  दिया  बया  है  ।

 पूंजा  गोविन्द  दास :  क्या  यह  सच  नहीं है  कि  जहां  तक  शक्तिमान  ट्रकों  का  सम्बन्ध है  उनके

 विरुद्ध  करों  भी  कोई  शिकायत  नहीं  थी  att  ag  समसा  गया  था  कि  बे  सर्वोत्तम  सम्भव  ट्रक  हैं  ?  इस

 बै  क्या  इस  समाचार  में  कोई  सचाई  है  कि  उन  कुछ  खराबियां  पाई  गई  थीं  ?

 श्री  त्यागी  :  माननीय मन्त्री  को  हिन्दी  में  उत्तर  देना  चाहिय े।

 गोविन्द  दास  :  भाषा  के  सम्बन्ध में  मैं  सनकी  ब्राह्मी नहीं  हूं  यदि  मन्त्री  महोदय  हिन्दी

 नहीं  समझते  हूं  तो  मुझे  अंग्रेजी  में  पुछना  चाहिये  ।

 por  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 जो ट्रैक्टर  दण्डकारण्य  प्राधिकार  को  दिये  गये  थे  उनके  सम्बन्ध

 में  प्रा कं कलन  समिति  के  इन  अ्रवलोकनों  की  शर  क्या  उनका  ध्यान  गया  है  कि  दण्डकारण्य  में  जिस

 प्रकार  की  भूमि  थी  उस  प्रकार  की  भूमि  में  ट्रैक्टरों  का  परीक्षण  नहीं  किया  गया  था  र  उनको  चलाने

 सम्बन्धी  अनक  कठिनाइयों  का  अनुभव  gar  था  ?  क्या  सरकार  ने  इन  टीका-टिप्पणियों  पर  ध्यान

 fear है  att  उस  सम्बन्ध में  जांच  पड़ताल की  है  ।

 श्री  रघु  रामया  :  प्रारम्भ  में  यह  सेना  के  प्रयोजनों  के  लिये  थे  ।  इसलिये  उन्हीं  में  परीक्षण

 किये  गये  थे  जो  कि  उस  प्रयोजन  के  लिये  उपयुक्त  थे  परन्तु  वास्तव  में  हमने  समिति  की  श्रालोचनाओ ं

 पर  ध्यान  दिया  है  ।

 श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  :  क्या  यह  सच  है  कि  वाडी  तथा  न्य  अयूब  का  खानों  के

 कतारों  तथा  कर्मचारियों  में  से  गैर-प्राविधिक  अधिकारी  जो  हैं  वे  मूख्य  रूप  से  €  ४  प्रतिशत  भारतीय

 सेना  में  से  लिये  गये  हैं  प्रौढ़  यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  अप्रचलित  पद्धति  जिसे  कि  संसार  में

 ma  सभी  स्थानों  पर  छोड़  दिया  गया  शीघ्र  ही  परिवर्तन  करने  को  विचार  है
 ?

 गजनी  रघुरामेया :  यह  बात इस  प्रश्न  नहीं  परन्तु  मैं  यह  कह  सकता हूं  कि  हमारे  age

 कारखानों  में  अहंता  प्राप्त  लोग  हैं  जैसे  कि  इंजीनियर  लोग  जिन्हें  कि  भरती  से  पहले

 अनेक  श्रौद्योगिक  संस्था पनाओं  में  कार्य  करने  का  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 स्वचालित  हथियारों  का weed  |  तमाम

 ११८४.  श्री  पर  चे  बस्रा :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  बेल्जियम  के  विशेषज्ञ  दल  को  आयुध  कारखानों  में  स्वचालित  हथियारों

 का  उत्पादन  बढ़ाने  के
 i

 पर  परामर्श  देने  के  लिए  झाम त्रित  किया

 यदि  हां  ,  तो  दल  के  कंब  wrt  की  संभावना

 (1)  उसका  परामर्श  किन  मामलों  पर  लिया  जायेगा  ?

 +qfaztat  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  रघु रामे या )  )  जी  नहीं  ।

 ate  war  ही  नहीं  उठत े।

 पृश्नी  प्र०  चे  बर्पा  हमारे  was  कारखानों  में  स्वचालित  हथियारों  के  उत्पादन  की

 स्थापित  क्षमता  क्या  है  तथा  स्वचालित  हथियारों  के  निर्माण  को  वास्तविक  प्रगति  कया  है
 ?

 pat  रघुरामेया  :  क्या  माननीय  मंत्री  चाहते  है  कि  में  उत्पादित  राइफलों  की  संख्या  बताऊं  |

 उसा  करना  लोकहित  में  न  होंगा  |

 yt  मप्र  जैन  :  क्या  मंत्रो  महोदय  को  संतोष  है  कि  स्वचालित  हथियारों  को  पर्याप्त

 संख्या  मैं  तथा  weet  किस्म  का  बनाया  जा  रहा है
 ?

 paul  रघु रामया
 :  हम  इसी  उद्देश्य  की  पूर्ति  करने  में  काफी  ताग  बढ़  चुके  है  |

 {Slo
 मल्ल

 सिविल :  उत्पादित  स्वचालित  हथियारों  का  परीक्षण  करने  का  हमारा

 रोका है  तथा  कया  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  दक्षता  लाने  के  लिए  विदेशी  सहायता मांगी  गई

 रघु राम या  :  हमारे  पास  न  निरीक्षणालय  हैं  तथा  यही  दक्ष  निरीक्षणालथ  स्वचालित

 हथियारों  की  परीक्षा  करता  है  ।  सभी  प्रकार  से  परीक्षा  की  जाती  है  ।

 पूरी  awa
 :'
 क्योंकि  चीन  से  हमारी  सीमा  में  मुख्यतः  पहाड़  ही  हें  में  जानना

 हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  भौगोलिक  स्थिति  को  समझ  है  कौर  चीनियों  द्वारा  काम  मैं  लाये  गये

 हल्के  स्वचालित  हथियार  बनाने  का  निर्णय  किया है
 ?

 +श्री  रामया  इन  सभी  बातों  पर  विवार  करना  स्वाभाविक  है  ।

 faut  कपूर  सिह  क्या  सरकार  ने  कुछ  हथियार  बनाने  का  काम  गेर  सरकारी  क्षेत्र  को  भी

 सौंपा  है  तथा  यदि  तो  वह  हथियार  किस  किस  प्रकार  के

 श्री  रघरामेया  इस  समय  हम  केवल  पुज  बनता  रहे

 श्री  स०  सो०  बीजों  :  क्या  यह  सच  है  कि  बेल्जियम  ने  as  ५७-४५८  में  कोई  योजना  भेजी  थी

 सको  वित्त  मंत्रालय  ने  भ्रस्वोकार  कर  दिया  था  श्र  इसीलिए  हम  ने  स्वचालित  हथियारों  का

 निर्माण  नहीं  किया  था  ?

 war ARF  से  क्या  सम्बन्ध  ?

 कया  वह
 ऐसी  किसी  योजना गभ्रध्यक्ष  महोदय :  इस  प्रदान  से  मूल

 के  बारे
 मैं

 प्रीत  पूछ  सकते  है  जिस  पर  कभी  विचार  किया  गया  था  ?
 अ अ

 +43  अंग्रेजी  में

 607  (ai)-
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 fat  स०  मो
 ०  बनर्जी  :  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  ने  विशेषज्ञों  के  बेल्जियन  दल  को  आमंत्रित

 किया है  ?]

 fat  रघुरामंया  :  हम  बेल्जियम  के  व्यक्तियों  से  बातचीत  कर  रहे  है  ।

 नाय कोर्ट  =.  उपकरण  का  आयात  किया  गया  था  ? श्री  प्र०  चं०  क्या  बेल्जियम  से

 च्  os  Ee |
 का  }

 fet  रवुरामया :
 में  wet  सुन  नहीं

 प्री  प्र०  प्ले  कया  हथिया रों
 का  उत्पादन  आधुनिक  बनाने  के  लिए  बेल्जियम  से  कोई

 उपकरण  ग्यात  किया  गया  है  ?

 श्रेय  महोदय  :  जब  वह  श्रीराम  की  सीमा
 से

 बोलें  तो  कृपा  करके  जोर  से  बोलें  ।

 जब  हमैं  किसी  वस्तु  की  होगी  तो  विभिन्न  देशों  से  हम  इस

 सम्बन्ध  मैं  बातचीत  करेंगे  ।

 font  त्यागी  :  क्या  सरकार  ऐसी  लाइट  मशीनगन  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  जिनको

 छोटे  छोटे  टुकड़ों  मैं  तोड़ा  जा  सके  तथा  ऊंची  पहाड़ियों  पर  ga:  जोड़ा  जा  सके  ?

 fat  श्री  त्यागी  जानते  कि  यह  पुराना  विषय  है  ।  हम  इसको  उच्चतम

 प्राथमिकता  दे  रहे  है  ।

 tat  दी०  चं०  इन  स्वचालित  हथियारों  के  निर्माण  में  तकनीकी  दक्षता  में  हम

 झात्मनिभेर  है  प्रिया  अरन्य  देशों  से  सहायता  ले  रहे  है  ?

 शो  रघु राम या
 :  मुझे  यह  बताते  हुए  प्रसन्नता  है  कि  यह  स्वचालित  हथियार  हम  स्वयं

 तकनीकी  दक्षता  से  बना  रहे  है  प

 अल्प  सूचना  प्रश्न  ग्रोवर  उत्तर

 ले०
 जनरल  बी०  एम०  कौल  को  व्यापारिक फ्  में  काम  करने  के  लिये  अनुमति

 गल्प  सुचना  संख्या  १३.  श्री  द्वारका दास  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ले०  जनरल  बी ०  एम०  कौल  को  टोक्यो  में  एक  नौवहन  समवाय

 मैं  नौकरी  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  कौर

 यदि  तो  उन्हें  भारत  से  बाहर  जाने  की  अनुमति  क्यों  दी  गई  है  जबकि  उत्तर-पु

 सीमान्त  क्षेत्र  में  हुई  सफलता  के  बारे  में  उनके  विरुद्ध  जांच  तभी  चल  रही  है  ?

 मंत्री  यदावन्तराव  जी  हां  ।  अफसरों के

 सेवानिवृत्ति  के  बाद  वाणिज्यिक  फर्मों  शादी  में  नियुक्ति  की  भ्र नुम ति  तभी  दी  जाती  है  जब  उनका

 सेवा  में  रहते  हुए  उस  फर्म  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रहा  हो  |

 प्रश्न  नहीं  soar  है  क्योंकि  किसी  एक  अफसर  के  विरुद्ध  जांच  नहीं  हुई  है  ।  जांतव

 सेनिक  मूल्यांकन  है  जिसके  बारे  में  सभा  में  पहले  भी  बताया  जा  चुका  है  ।  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है

 कि  जांच  के  समय  ले०  जनरल  कौल  उपलब्ध  नहीं  हो  सकेंगे  ।

 +मूल  अंग्रेजी  में
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 द्वारका  दास  सरकार  ने  उनको  पद  की  सुची  में  रखा  है  भ्रमणा  सेवानिवृत्त

 की  सुची  मैं  रखा  है  ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  उनकी  सेवानिवृत्ति  हुई  है  ।

 श्री  द्वारका दास  मंत्री  :  कया  भारत  से  ले०  जनरल  कौल  के  विदेश  जाने  पर  कोई  प्रतिबन्ध

 लगाया  गया  है  क्योंकि  जांच  मैं  उनकी  गवाही  आवश्यक  मानी  जायेगी

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण
 :  कोई  प्रतिबन्ध  श्रावश्यक  नहीं  है  प्रौढ़  वह  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 श्री  हेम  rent  :  क्योंकि  नेफा  श्रसफलताओओं  की  जांघ  में  जनरल  कौल  सर्वप्रमुख

 क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  यह  किस  प्रकार  कहा  कि  जांच  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध

 नहीं  होगी  और  इसीलिए  उन्होंने  उनको  कम्पनी  में  काम  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।

 भिनाय  महोदय  :  यह  जानकारी  दे  दी  गई  है  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  सरकार  का  विचार  नेफा  की  शझसफलताश्रो ंसे  सम्बन्ध  व्यक्तियों

 को  कावा  हितों  की  जांच  करने  का  है  तथा  यदि  कुछ  व्यक्ति  ऐसे  है  तो  क्या  जनरल  कौल  भी  उनमें

 से  एक  है
 ?

 श्री,यवन्तराव चव्हाण  :
 प्रश्न

 के
 भाग  के  उत्तर  में

 मैं  इस  get  का  उत्तर दे  चुका हूं
 ।

 उसमें  बताया  गया  है  कि

 1
 कोई कारण  नहीं  है  कि  जांच  के  समय  ले०  जनरल  कौल  उपलब्ध  नहीं  हो

 सका

 हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  ऐसा  कोई  नियम  नहीं  है  कि  कोई  सेवानिवृत्त  सरकारी  कम  चारी

 सेवानिवृत्ति  के  दो  वर्ष  बाद  ही  सरकार  की  भ्र नू मति  से  गेर  सरकारी  फर्म  में  जा  सकता है  तथा  यदि

 तो  क्या  सरकार  ने  उनको
 ऋतुमति

 दी  है  कौर  किन  कारणों  पर  ऋतुमति  दी  है  ?

 fat  यशवंतराव  चव्हाण  :  जी  शभ्रनुमति  दी  गई  है  ।

 fat  हरि विष्णु  कामत  :  क्यों  ?

 कभी  कपूर  सिह  :  क्या  जांच  के  निर्देश  पद  में  ऐसी  कोई  बात  है  जिससे  अथवा

 जनरल  कौल  व्यक्तिगत  रूप  से  मामले  में  शामिल  होते  हों  ?

 1  श्री  यज्षवन्त  राव  चव्हाण  :  प्रतिवेदन  मेरे  पास  नहीं  है  ate  मैं  नहीं  बता  सकता  हूं  कि  उसमें

 कया  है
 ।

 परन्तु  मैं  यह  निहित  रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  अ्रनुमति  देने  से  पहले  आर्मी  हैडक्वाटर  का
 coat  लिया  गया  था  ।  उन्होंने  कोई  श्राप क्ति  नहीं  उठाई  थी  ।

 श्री  स०  सो ०  बनर्जी  :  समाचारपत्रों  के  जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  में  नियुक्ति  लेने

 से  पहले  क्या  उन  से  सभी  बातों  के  बारे  लिखित  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहा  जायेगा  कि  नेफा  की

 असफलताओं  के  बारे  में  उनकी  कितनी  जिम्मेदारी ह  ?

 pot  यदावन्तराव  चव्हाण  मैं  समझता  हुं  कि  उन्होंने  लिखित  उत्तर  दिया  था  ।  वह  टोकियों

 में  कम्पनी  में  प्रधान  के  वरिष्ठ  सलाहकार  होंगे  ।

 भजा  में
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 स०  मो०
 में

 ने  जांच  के  बारे  मैं  पूछा  था  न  कि  जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  के  बारे  मैं  ।

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  ग्रसने  उत्तर  के  पहले  भाग  मै  मेंने  बता  दिया  है  कि  उन्होंने  प्रा
 पूरा  वक्तव्य  दे  दिया  है  ।

 pat  ate
 बहादुर  सिह  :  आपातकाल  मैं  अधिकारियों  को  सेवा  मैं  नियुक्त

 माना  जाता  जनरल  कौल  ने  आपातकाल  मैं  अन्य  स्थान  पर  नियुक्ति  किस  प्रकार  ली  ?

 श्री  यशवंत  राव  चव्हाण  हमें  पुरा  विश्वास  है  कि  ga  उनकी  सेवाओं  की  जरूरत  नहीं
 पड़ेगी  ।

 शो  त्यागी
 :  सेवानिवृत्ति के  समय  उनको क्या  वेतन  मिल  रहा  था  जयन्ती

 शिपिंग  कम्पनी
 ने  उनको  कितना  वेतन  देने  को  कहा है  ?  क्या  सरकार  की  सिफारिश  पर

 इनको  वहां  पर  नियुक्त  किया  गया  था  ?

 श्र  यशवंत  राव  चव्हाण  :.  कम्पनी  को  सरकार  द्वारा  सिफारिश  करने  का  प्रश्न  नहीं
 था  ।

 परन्तु
 जानकारी

 के  भ्रनुसार  उनको  शझ्रायकर  की  छूट  दिए  बिना  प्रत्येक  वर्ष

 R0,000  डालर  मिलेंगे  |

 ~
 इस्पात के  नये  कारखानों  की  स्थापना

 सूचना  प्रश्न  संख्या  १४.  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  क्या  इस्पात  और  भारी

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  बोकारो  के  प्रस्तावित  इस्पात  कारखाने  के  ofatcaat

 सरकारी  क्षेत्र  मैं  दो  कौर  नये  बड़े  इस्पात  के  कारखानों  की  स्थापना  का  विचार  है

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  किस  स्थिति  मैं  ak

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  सांगी  है  ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  )  :  से  (7)  चौथी  योजना  अवधि

 को  माँग  पूरी  करते  के  लिए  एक  अथवा  दो  नये  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करना  अवश्यक  है  ।  लोहे  तथा

 इस्पात  को  चौथी  योजना  बनाने  के  लिए  सरकार  को  सहायता  के  लिए  स्थापित  स्टॉर्यारिंग  ग्र्प भ्छ्  की

 सिफारिशों  के  अ्रतूसार  इन  संयंत्रों  के  लिए  बे  लाडिला-विशाखापटनम  में  संभावना  अध्ययन  किए  जा

 रहे  हैं  ।  इस  वर्ष  के  अन्त  से  पहले  इस  पर  शभ्रन्तिम  निर्णय  हो  जाने  को  संभावना  नहीं  है  ।

 लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  ग्र तु मानित  पु  जीगत  व्यय  लक्ष्य  प्राप्त  उत्पादन  क्षमता  तथा

 संगठन  प्रयासों  इन  परियोजनाओं  के  प्रस्तावित  स्थापना  स्थान  क्या  होंगे  तथा  क्या  सरकार

 ने
 इस

 मामले  में  कोई  भ्रस्थायो  निर्णय  किया  है  ?

 ह
 ्य

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 अभी  कभी  संभावना  अध्ययन  कर  रहे  ।  इस  के  पुरा  हो  जाने  पर

 थ  बातों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  कोई  अस्थायी  निर्णय  किया  गया  है  ।

 महोदय  :  अभी
 नहीं

 ।
 _

 मूल  अंग्रेजी  में
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 |  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  क्या इस  कार्य  के  लिए  wars  पुजो  की  व्यवस्था

 करने की  आरम्भिक  जाँच  की  गई  है  तथा  यदि  तो  क्या  विदेशी  सहयोग  के
 बारे

 में  कोई  बातचीत

 हो  tet  है  अथवा  होने
 वालों

 है  ?

 गयी  fao  सुब्रह्मण्यम  :  अभी  वह  स्थिति  नहीं  भाई  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 Yo  fo  सी०  सेंटर  एण्ड  के  कर्मचरियों  की  वेतन  विधि

 1२७१३.  श्री
 हरि  विष्णु  कामत  :

 क्या
 प्रतिरक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  ए०  ई०  सी ०  सेंटर  एण्ड  मध्य  प्रदेश  के  चतुर्थ  श्रेणी के  कामना  रियों

 को  PENE  से  वेतन  वृद्धि  नहीं
 की

 गई  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  कितने  कर्मचारी  हैं  ;

 वेतन  वुद्धि  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 उक्त  कर्मचारियों  को  इस  प्रकार  की  वेतन  वृद्धि  कब  तंक  देने  का  स्वीकार

 करने  का  विचार है  ?

 पं प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  जो  नहीं  ।
 ~

 कौई  मामला  लम्बित  नहीं  है  ।

 से
 प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 ए०  fo  सी०  सेंटर  एंड  पचमढ़ी

 1२७१४.  श्री  हरि  faery  कामत  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ए०  ई०  सी ०  सेंटर  एण्ड  पचमंढ़ी  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कितने  कर्मचारियों  को  श्री  तक

 भ्रद्धस्थायी  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ;

 विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ;  झर

 मामले  पर  अ्रन्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जायेगा  तथा  आवश्यक  प्रमाणपत्र  कब

 तक  दे  दिए  जायेंगे  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  ato  रा०  ३४  असैनिक  age  श्रेणी

 के  कर्मचारी  ऐसे  हैं  जो  अद्ध स्थायी  प्रमाणपत्रों  के  अधिकारी  हे  तथा  जिन  को  श्रब  तक  प्रमाणपत्र

 नहीं दिए  गए  हैं  ।

 शर  )-¥S  प्रशासनिक  झरपचारिकतायें  पुरी  करनी  हैं  ।  जब  ऐसा  किया  गया  है  तथा
 rr र  शर्ट > ऑ्रद्धस्थायी  प्रमाणपत्र  जारी

 किए
 जाने  के

 लिए
 कार्यवाही

 sitet  मे
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 ग्रामीण  श्रौद्योगिक  परियोजनायें

 1२७१५.  श्री  दे०  जी०  नायक :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्न  राज्यों  में  ग्रामीण  आद्योगिक  परियोजनाओं  में  काम  चालू  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  कया  है  ?

 port  ate  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  कौर  ग्रामीण  उद्योग
 rey  x बकरा q परियोजनाओं  को  प्रगति  दिखाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  ७६  है  |  में

 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  १३१३/६३]

 नेफा
 से  भरती

 1२७१६.  श्री  प्र०  पब्  बरुआ  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  इक  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  नेफा  प्रयास  में  एजेन्सी  के  विभिन्न  भागों  में  सेना  भरत  करने  वाले  दल  भेजने

 का  प्रबन्ध  किया  है  जिस  से  सेना  के  लिये  उसे  स्थान  से  एकदम  भरती  की  जा  सके  ;  र

 यदि  तो  इन  दलों  द्वारा  उस  क्षेत्र  से  कितन  व्यक्तियों  को  wear  किया  गया  था  ?

 पं प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :
 जी  हाँ  |

 सभा  में  यह  जानकारी  बताना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 मोजस्बिक  से  लौटें  हुए  भारतीयों  का  पुनर्वास

 1२७१७.  श्री  To  Fo  बरूद्रा : कया प्रधान
 क्या

 प्रधान
 मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  सरकार के  परामशं  से  एक  योजन  पर  निर्णय  लिया

 है  कि  मोजस्बिक  से  हाल  में  हो  निकाले  गये  भारतीयों  को  पुनर्वास  के  लिये  सहायता  दी  जाये  ;

 शौर

 यदि  तो  योजना  की  क्रियान्विति  के  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 गिरदान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  (*)

 सरकार ने  गुजरात सरकार  के  परामशं  से  मोजाम्बिक  से  लौटे  हुए  उन  व्यक्तियों
 को

 वित्तीय

 सहायता  देने  की  योजना  स्वीकार  की  है  जो  अपना  पालनपोषण  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इस  योजना

 का  व्यय  केन्द्र  तथा  गुजरात  सरकारों  द्वारा  आपस  में  बराबर  बराबर  बाँट  लिया  जायेगा  ।  गुजरात

 सरकार  ने  वापस  लौटे  हुए  व्यक्तियों  को  इस  की  रियायती  दरों  पर  ऋण  देना  स्वीकार  कर  लिया

 है  ।  वापस  लौटे  हुए  व्यक्तियों  को  भ्र ग्रे तर  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  तथा

 संभवतया  शीघ्र  हो  उस  पर  निणंय  ले  लिया  जायेगा  ।

 सहायता  देने  को  पूरी  योजना  के  कुछ  पुत्रों  पर  प्रभी  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाना

 है  इसलिए
 क्रियान्विति

 में  विलम्ब  हो
 रहा

 है  ।

 a
 ०५  में
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 TVW.  श्री  स०  चल  सामन्त

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिम  बंगाल  के
 मिदनापुर  ज़िले

 में  कलई  कुन्हा  हवाई  चौकी  के  बमों  के  परीक्षण

 लिये  किसी  क्षेत्र  का  अजन  करने  का  विचार  है  ;

 म  यदि  तो  ऐसे  क्षेत्रों  का  कब  ara  किया  जायेगा  ;  कौर

 क्या  उन  लोगों  को  प्रतिकर  दिया  जायेगा  जिन  को  वहाँ  से  हटाया  गया  है  ?

 पं प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  :  जी  हाँ  ।

 ने  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रश्न  की  स्वीकृति  दे  दी  है  तथा  यथासंभव  शीघ्र  उस  पर

 कब्जा  कर  लिया  जायेगा  ।

 इस  कायें  के  लिये  जीत  भूमि  का  क्षेत्रफल  नीचे  दिया  जाता  है

 १०२६९  .'४७  एकड़ १.  गैरसरकारी  भूमि

 २.  वत
 तथा

 र  Iva  सना | कच  बकायी  र  की  भूमि  २६६७.५७२  एकड़

 जो  हाँ  ।

 बंगाली  फिल्म  ठाकुरਂ

 1  श्री  सुबोध  हू सदा
 २७१६.  श्री  स०  चं०  सामन्त  :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगाला  फिल्म  ठाकुरਂ  पश्चिम  बंगाल  मैं  रहने  वाले  जीवित  व्यक्ति  का

 qr  इतिहास  चित्रित  करता  है  ;

 यदि  तो  उस  व्यक्ति  का  क्या  नाम  है  ;  कौर

 दादा  ठाकुर  क  १९६२  की  सर्वोत्तम  फिल्म  घोषित  करते  हुए  क्या  उस  व्यक्ति
 का

 qua  लिया  गया  था  ?

 संसूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait
 '

 att  (a).

 ठाकुर  मुर्शिदाबाद  में  रहने  वाले  श्री  शरत  चन्द्र  पंडित  की  जीवन

 कहानी  है  ।

 जो  नहीं  ।  यह
 ग्राहक

 भी  नहीं  था  ।

 मल  अंग्रेजी  मैं



 go0s  &  मई  PeRy

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  ate  ध्यान  दिलाना

 पजाब  में  चीनी  को  कथित  कमी

 गुलदान  )  मैं  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्र  का  ध्यान  निम्न  श्रवण  म्बाह

 लोक  महत्व  के  विषय  का  प्रकृष्ट  करता  हं  और  चाहता  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में

 ee  ee,

 पंजाब  में  चोरी  की  कमी  ale  उस  का  बहुत  भ्रमित  मूल्य  पर  बचा  जाना  ||

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :
 अज  सुबह  एक  अन्य  प्रस्ताव  क

 सुचना  मुझे  प्राप्त  हुई  है  ।

 यदि  माननीय  मंत्री  उस  का  उत्तर  दे  सकें  तो  बेहतर  है  क्योंकि  अरन्य  कोई
 प्रचार  नहीं

 मिलेगा

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०  यह  सुचना  किस  राज्य से

 प्राप्त  हुई  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  राजस्थान  से  ।  इन इन  दों  का  विशेषकर  उल्लेख  कर  इस  का

 सामान्य  प्रदान  के  रूप  में  उत्तर  दिया  जा  सकता  है  ।

 गी स०  का०  पाटिल  :  मैं  राजस्थान  के  बारे  में  अनुपूरक  wet  का  उत्तर  दे

 दूंगा  ।

 जैसा कि  मैंने  १७  १९६३,  को  इस  सभा  में  कहा  चीनी  के  वितरण कल्पों  तथा

 बहन  का  विनियमन  कर  संबंधी  दॉक्तियां  प्राप्त  करने  के  लिपे  उसी  तिथि  को  भारतीय  प्र  ति  रक्षा

 नियमों  के  अन्तर्गत  एक  चीनी  )  देश  जारीਂ  किया  गया  ।  यह  कदम  फरवरी-मार्च  तथा

 १९६३ में  चीनी  के  अनचित रूप  से  बढ़े  गये  मूल्यों  पर  रोक  लगाने  के  लिये  उठाया  गया

 था  ;  कौर  यह  निश्चित  करने  के  लिये  भी  कि  उपलब्ध  चीनी  का  उचित  मलय  पर  समान  वितरण

 हो  ।  जैसा  कि  मैंने  घोषित  किया  विभिन्न  राज्यों  में  चीनी  कारखानों  के  लिपे  ग्रसित तम

 खाने  का  मलय  निर्धारित  कर  दिया  गया  भ्रांत  उल्लिखित  कारखानों  से  राज्यों  के  लिये  चीनी

 का  मासिक  कोटा  आवंटित  करने  की  प्रणाली  लाग  की  गई  कारखानों  से  चीनी  प्राप्त  करने

 का  ate  भ्र घि सुचित  कार खान  के  मूल्यों  पर  इस+  वितरण  का  काम  राज्य  सर  कारों

 पर  छोड़े  दिया  गया  है  ।

 २.  पंजाब  राज्य  के  लिये  १४,०००  टन  मासिक  कोटा  निर्धारित  किया  गया  है  ।  प्राप्त  सूचना

 अनसार  पंजाब  सरकार  ने  एक  योजना  लाग  की  है  जिस  के  अनुसार  सारे  राज्य  में  चीनी  का

 वितरण  एक  ही  खुदरा  मूल्य  पर  किया  जायगा  |  अपन  निश्चित  कोठे  का  वितरण  राज्य  सरकार  द्वारा

 राज्य  के  विभिन्न  जिलों  में  किया  गया  कौर  शहरी  क्षेत्रों  ait  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  जिला

 परिषदों  अथवा  सहकारी  संस्थानों  ;  चीनी  के  वितरण  के  लिये  चीनी  के  व्यापारियों  के  सिंडीकेट

 नियत  किये  गयें  हें  |  औसत  दर्जे  की  चीनी  का  खुदरा  भाव  १  २०  रुपये  प्रति  किलोग्राम  निर्धारित

 किया  गया  है  ।  उंचे  दर्जे  की  चीनी  का  मूल्य  १.  २३  रुपये  प्रति  किलोग्राम  निर्धारित  किया  गयां

 राज्य  सरदार  ने  aaa  नामनि्दिष्ट  व्यक्तियों  के  साथ  आवंटित  चीनी  भी  चीनी  कारखानों

 से
 उठवाने

 का
 प्रबन्ध

 फिया  रोक  sooo  टन  चीनी  पहले  ही  बड़े  नगरों  में  पह  चुकी है  और

 मूल  प्रंग्रेजी मैं मैं



 १६  १८८५  )  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  झोर  Zook.

 ध्यान  दिलाना

 इस  चीनी  का  वितरण  निर्धारित  खुदरा  म्यों  पर  आरम्भ  हो  गया  राज्य  सरकार  का  विचार

 हूं  कि शीघ्र  ही  चीनी  संबंधी  स्थिति  में  gare  हो  जायेगा  ।  मद्रास  ate  ser  सभी  राज्यों

 में  भी  स्थिति  इसी  प्रकार  है  ।  जहां  तक  इन  कोटों  के  वितरण  का  संबंध  है  इसेਂ  पुर्णतः  राज्य  सरकारों

 पर  छोड़  दिया  गया है  ।  कारखाने  के  निर्धारित  मूल्यों  पर  कोटा  उठाना  पड़ता  है  ।  थोक  खुदर

 व्यापारियों  को  किन  किन  मूल्यों  पर  चीनी  दी  जानी  है  इसका  निर्धारण  भी  राज्य  सरकारों  द्वारा

 हमारे  परामर्श  के  पश्चात  किया  गया  ताकि  मूल्यों  में  वृद्धि न  हो  सके  ।

 थ्री  गुलशन  :  क्या  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह  कराया  है  कि  मोगा  मंडी  में  बैसाखी  वाले  दिन

 १२४५  ८  भराने  प्रति  face  के  हिसाब  से  चीनी  बिकी  जब  कि  सरकार  ने  पंजाब  में  ११२

 रुपये  प्रति  क्विंटल  भाव  नियत  किया  है  ate  क्या
 चीनी  के  महंगे  भाव  कभी

 तक
 चल  रह ेहैं  ?  यदि

 तो  उनकी  रोकथाम
 के

 लिये  सरकार
 ने  जो

 कार्यवाही की
 उस

 का
 क्या

 ब्यौरा

 श्री  स०  का०  जैसा
 कि  मैंने  स्टेटमेंट में  बताया  १  रुपया  २३  ह. ने  पैसे  प्रति

 ज़ाम  कां  ure  निश्चित  किया  गया  है  ।  श्रगर  १  २४५  नये  पैसे  प्रति  किलोग्राम  का  भाव

 तो  वह  इतना  नहीं  बढ़ा  जिस  से  सब  रहंट  होनी  चाहिये  ।

 श्री  कपूर  सिह  :
 जालंधर  डिवीजन  हलवाई  संघ  के  अध्यक्ष  ने  कहा  है  कि

 चीनी  का  मूल्य  १३०  Go  प्रति  क्विंटल  तक  पहुंच  गया  है  जबकि  निर्धारित  मूल्य  ११०  रु०  प्रति

 क्विंटल है  ।  सरकार  ने  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 ग्लानि  स०  का०  पाटिल  :  इस  आदेश  के  तुरन्त  जब  तक  चीनी  वहां  पहुंच  न  जाये

 गड़बड़  होना  स्वाभाविक  है  ।  यदि  उपभोक्ता  अविलम्ब  चाहे  गा  तो  ऐसा  हो

 परन्तु  मुझे  पंजाब  से  सूचना  मिली हू  कि  स्थिति  धीरे  धीरे  सुधर  रही  है  ।

 पडा०  लक्ष्मी  मिल  सिंघवी (  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया

 गया  है  कि  जयपुर  जोधपुर  जैसे  स्थानों  में  चीनी  के  खुदरा  मूल्य  बहुत  बढ़  गये  राजस्थान
 सरकार  ने  कहा  है  कि  इसका  कारण  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  थोड़ा  कोटा  निर्धारित  करना

 fait  स०  का०  पाटिल  :
 हम  गत  चार  अथवा  ५  वर्षों  से  कोटे  की  समस्या

 पर
 ध्यान  दे  रहे  ह्

 जो  कोटा काफी  समय  से  दिया  जाता  रहा  है  वही  जब  दिया  गया  कौर  आपात  के  कारण  यदि  किसी

 राज्य  की  अवस्यकता  अघिक  होती  है  तो  उसे  भी  हम  पुरा  करते  हैं  ।  हमें  राजस्थान  सरकार  से  ऐसा

 कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  ।

 इस्पात  झर  भारी  उद्योग  मंत्री  की  हाल  की  ग्रास्ट्रिया  कौर  पश्चिमी  जमाने  की  यात्रा  के  परिणाम

 pat  दार का  दास  मंत्री  :  मैं  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  झोर  दिलाता  हैऔर  उन  मे  अनुरोध  करता  हं  कि  वह  इसਂ

 बारे  में  एक  वक्तव्य  दें

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  की  हाल  की  आस्ट्रिया  श्र  पश्चिमी  की  यात्रा

 के  परिणाम

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 Oo
 सभा  पटल

 पर  रखे  गये  ६  १९६३

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  पूरा  ब्योरा  देने  वाला  एक  वक्तव्य

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  टी०  १३१४

 ६३]

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 व्यापारिक  गाड़ियां  कौर  नियंत्रण  १९६३

 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मंत्री  fo  मैं  उद्योग  तथा

 यमन  ae  की  धारा  छ  के  ग्रन्तगंत  जारी  की  गई  दिनांक  १  १९६३  की

 अधिसूचना  संख्या  एस०  को  १२७४  में  प्रकाशित  व्यापारिक  गाड़ियों  तथा

 नियंत्रण  PERR  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।  में  रखी  गई  ।

 संख्या  एल०  eo  १३००/६३]

 रई  नियंत्रण  श्रादेश  तथा  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 श्रघिसुचना  संख्या  एस०  शो ०  १२०५

 afore  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग
 मंत्री  कानूनगो )  :  मैं  श्री  मनुभाई  शाह  की  प्रो

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  अत्यावश्यक
 पण्य  १९५५  की  धारा  ३  की  उपधारा  (६) के  म्रन्तगंत

 दिनांक  २०  8843.0  की  APA  संख्या  जी०  एस०  करार  ६५६  में

 प्रकाशित  रूई  नियंत्रण  १६६३  |  में  रखी गई
 देखिये  संख्या  एल०  eto  १३०१/६३|

 (2)  उद्योग
 तथा  विनियमन  )  १९५१  की  ay  के  ग्रस्तगंत

 दिनांक  २७  PPRR  की  श्रषिसुचना  संख्या  एस०  हो  PRON  |

 में  रखी  गई  ।  देखिय  संख्या  एल०  टी ०  2302 /§3]

 भारत  प्रतिरक्षा  नियम  तथा  निवारक  निरोध  अधिनियम  at  कार्यान्वित

 संबंधी  सांख्य कोय  सुचना

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हज रन बीस )
 मैं  भारत  प्रतिरक्षा  १९६२

 की  घारा  ४१  के  दिनांक  २६  १९६६३  की  श्रविसूचना  संख्या  जी०  एस०  करार  ७४०

 में  प्रकाशित  भारत  प्रतिरक्षा  PERR  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं
 ।

 में  रखो
 गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  elo

 2303/43].

 मैं  ३०  १९६१  से  ३०  १९६२  तक  की  ग्रवधि में  निवारक  निरोध

 ReYo  की  कार्यान्वित  संबंधी  सांख्यिकीय  सुचना  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 ह  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  १३०४/६३]

 मूल  अंग्रेजी  में



 १६  बदला  Paay  विधेयक  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  ६०११

 प्रत्यपंण  अधिनियम  क  श्रन्तगंत  श्रघिसुचना

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  मेनन  मैं  प्रत्यर्पण  १९६२

 की  धारा  ३४  के  श्रन्तगंत  दिनांक  २२  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०

 ३२४५  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती हूं  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 Mo  १३०५/६३]

 लौह  उद्योग  तथा  चने  का  पत्थर  तथा  डोलोमाइट  खनन  उद्योगों  के  लिए

 केन्द्रीय  मारी  बोर्डों  की  नियुक्ति

 tary  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कि०  मैं  निम्नलिखित  पत्रों

 की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 लौह  अयस्क खनन खनन  उद्योग  के  लिये  केन्द्रीय  मारी  बोझ  की  नियुक्ति के  बारे  में  दिनांक ३

 १९६३  का  सरकारी  संकल्प  संख्या  डब्ल्यू  बी--२१)/६२१)

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  Tao  eto  १३०६/६३]

 मैं  चने  का  पत्थर  तथा  डोलोमाइट  खनन  उद्योगों  के  लिये  .  केन्द्रीय  मारी  बोर्डे  की  नि  क्ति

 के  बारे में  दिनांक  ३  १९६३  का  सरकारी  संकल्प  डब्ल्यू

 द्र  (२)  ।
 ~

 रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto

 2019/&3]

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधायकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 काय  वाही-सा  रांझा

 श्री  कृष्णमूर्ति  राव  ( fararrr  :  मैं  चालू  सत्र  में  हुई  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 संकल्पों  संबंधी  समिति  की  बैठकों  ( 2 3af  से  के  कार्यवाही-सारांश  सभा  पटल  पर  रखता

 हू  ।

 याचिका  समिति

 कार्यवाही-सा रौंदा

 तिरुमल  राव राव  :  मैं  चालू  सत्र  में  हुई  याचिका  समिति  की  बैठकों

 शौर  छठी  )  के  कार्यवाही-सारांश  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 ea

 विधेयक  पर
 राष्ट्रपति  की  भानुमती

 :  मैं  बेईमान  सत्र  में  संसद  की  दोनों  संभागों  द्वारा  पारित  किये गये  प्रौढ़  २९

 १९६३  को  सभा
 की

 दिये  गयें
 गत

 प्रतिवेदन  के  पश्चात्  राष्ट्रपति  की  श्रनूमति-प्राप्त  वित्त

 १९६३, की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।
 ee  ee

 मूल  was
 में



 Rok  महान्यायवादी  तथा  ए०  वी ०  विश्वनाथ  शास्त्री  &  VERE

 के  प्र  a4 ag =  दन  के  प्रथम  भाग  के  बारे  में  वक्तव्य

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 पांचवां  प्रतिवेदन

 पत्नी  खाडिलकर  :  मैं  सभा  से  सदस्यों  की  अ्रनुपस्थिति  संबंधी  समिति  का  पांचवां

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  )
 :  कया  सभा  के  स्थगित  होने  से  नियम  ३२७  केਂ

 इस  संबंध  में  श्राप  सभा  की  राय  क्योंकि  सामान्यतया  इस  में  कई  सप्ताह  लगते

 तो
 सभा

 की  राय  सुनिश्चित  करने  के  लिये  श्राप  इसे कल  तक  लम्बित कर  देंगे  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  यदि  ऐसा  संभव  sa  तो  ।

 लोक  लेखा  समिति

 बारहवां  प्रतिवेदन

 pat  त्यागी  )  :
 मैं  भ्र सैनिक लेखे  के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  लोक

 की  ३७वीं  और  Sra}  रिपोर्ट  में  at  ae  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही

 के  संबंध  में  लोक  लेखा  समिति  का  बारहवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 तारांकित  et  संख्या  ६३७  के  उत्तर  में  शुद्धि

 sare  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  तारांकित  प्रदान  संख्या  ६  3s

 जिस का  उत्तर  लोक-सभा  में  २८  PeRR  को  दिया  गया  एक  अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर

 में  मैंने कहा  कि  चन्दा  समिति  की  सिफारिशों  का  संक्षेप  लोक  सभा  के  पटल  पर
 ४  FRR

 को  रख  दिया  गया  था  ।  वास्तव में  यह  २२  १९६३  को  सभा  पटल  पर  रखा

 महान्यायवादी  तंथा  श्री  Uo  वी०  विश्वनाथ  शास्त्री के  प्रतिवेदन के

 प्रथम  भाग  के  बारे  में  वक्तव्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )
 :  पूँछ  सदस्यों  ने  गत  ६  rf

 है  |

 को  सवाल  सी ०  के ०  दफ्तरी  ए०  वी ०  विश्वनाथ  शास्त्री  के  प्रतिवेदन  के  भाग  प्रथम  की  सभा

 पटल  पर  रखने  का  जो  ache  किया  था  उसके  बारे  में  मैं  एक  वक्तव्य  देने  के  लिए  खड़ा  ear  हूं  ।'

 सभा  को  स्मरण  होगा  कि  विधि  मंत्री  ने  २६  ह ड ग्रप्नल  के  अपने  वक्तव्य  में  बताया  था  कि  सरकार

 इस  प्रतिवेदन  की  सभा  पटल  पर  रखना  जनता  मे  हित  में  नहीं  समझती  ।  गत  शनिवार  की  सभा  में

 हुई  चर्चा  की  afte  से  अर  जो  भ्राइवासन  दिया  गया  था  उसके  सर्कार  ने  प्रतिवेदन  के

 प्रथम  भाग  के  रहस्योदघाटन की  जांच  की  है  ।  उन्हें यह  बताते  हुए  खेद  हो  रहा है  कि  जिस  दस्तावेज

 की  प्रतियां  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  परिचालित  की  गई  वह  दफ्तरी-शास्त्री  प्रतिवेदन  के  प्रथम

 भाग  की  ही  प्रतियां  हैं  ।
 सरकार  को  खेद  है  कि  यह  रहस्योद्घाटन  कौर  उन  परिस्थितियों  की

 जांच  करने  के  जिनमें  यह  रहस्योद्घाटन  आदेश  पहले  ही  दे  दिया  गया  है  ।  क्योंकि

 इस  प्रतिवेदन  का  प्रथम  भाग  पहले  ही  परिचालित  हो  चुका  है  इसलिये  सरकार  इसको  जप्त  बनाये

 qa  भेजी  में
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 रखने  का  कोई  लाभ  नहीं  समझती  |  इसलिये  मैं  उसे  सभा  पटल  पर  रखता हू
 ।  [  में

 रखा  गया  । देखिये  संख्या  एल०  टी०  १३१०/६३]|।  इसकी  प्रतियां  ana  सचिवालय में  भी

 उपलब्ध  कर  दी  गई  हैं  ।

 दाजी  मेरा  निवेदन  है  कि  सभा  में  केवल  रहस्योदघाटन  सम्बन्धी  ही

 नहीं  उठाया  गया  था  ।  एक  ऐसा  दस्तावेज  जिसे  सभा  से  इस  अ्राधार  पर  जप्त  रखा  गया  था  कि

 उसका  बताना  जनहित  में  नहीं  था  ।  यह  एक  श्रोत्रिय  का  sey  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहुंगा

 कि  यह  जांच  किस  अभिकरण  द्वारा  कराई  जा  रही  कौर  यह  भी  सुझाव  दंगा  कि  यह  जांच  सभा  की

 एक  समिति  रा  कराई  जाये  ॥

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  बात  इस  प्रक्रम  पर  नहीं  कही  जा  सकती  ।  सरकार  जांच  करवा
 रही

 है  कौर  जब  उस  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  सभा  के  समक्ष  श्रायेगा  उस  समय  श्राप  यह  कह  सकते  हैं

 )  सरकार  जांच  करवा  रही  है  ।  उस  जांच  को  पुरा  होने  दीजिये  ।  हो  सकता  है  कि

 कुछ  लोगों  को  विरोधी  ठहराया  जाय  त्र  उनका  परीक्षण  किया  जाय  भ्रमणा  उनक  विरुद्ध  कोई

 न्य  कार्यवाही  की  जाये  यह  इस  समय  हमारा  काम  नहीं
 है  ।  उन्हें  जांच  करवाने

 दीजिये  ।

 fat  स०  मो ०  बनर्जी
 :  यह  एक  विशेषाधिकार  का  seq है  क्योंकि  एक  दस्त  विज

 गी  सभा  से  गुल  रखी  गई  थी  वह  परिचालित  हो  गई
 है  ।

 महोदय  :  यह  मालूम  करना  है  कि  हुक्म  के  लिये  उत्तरदायी  कौन  है  कौर  सके

 पश्चात  उत्तरदायी  व्यक्ति  के  fees  उचित  कदम  sara  जाने हैं  ।  जहां  तक  विशेषाधिकार  के  प्रत

 का  सम्बन्ध  जसा  कि  मैंने  उस  दिन  कहा  यदि  ग्रसित  यह  मालम  हो  गया  कि ऐसा  सरकार  की

 लापरवाही  के  कारण  हुमा  अथवा  कि  किसी  सरकारी  श्रषिकारी  ने  इसे  शाया  किया  तभी

 शिकार  का  प्रदान  उठाया  जा  सकता  है  ।  जब  तक  इस  बात  का  पता  लगे  तो  विशेषाधिकार

 का  प्रत  नहीं  उठता  |  औचित्य  का  प्रश्न  हो  THT  परन्तु  इस  बात  का  पता  बाद  में  चलेगा  |

 इस  समय  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  प्राय-न्यायक  का  प्रकट  होता  भी  विशेषाधिकार  का

 प्रश्न  नहीं  माना  गया  #  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  कई  बार  हो  चका  है  ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  यह  एक  शझ्राशचर्यजनक  बात  है  कि  सभा  यह  भी  न  जान  सके  कि  जांच

 किस  अभिकरण  द्वारा  कराई  जा  रही
 है  ।

 papaet  महोदय :  निश्चय  ही  यह  अरइच्वयजनक
 बात  लगती है  ।  परन्तु  मैं  इस  समय  यह

 उचित  नहीं  समझता  कि
 इस  सुचना  के  दिये  जाने  पर  आग्र  किया  जाय  ।

 पिधान  मंत्रो  तथा  बे  sara actel  मंत्री  तथा  anata  मंत्री  जवाहरलाल

 ऐसी  जांच  के  लिये  एक  मात्र  उचित  अभिकरण  भारत  सरकार  का  गुप्तचर  विभाग  है

 qe  eee

 सभा  के  कार्य  के  बारे  में

 fat  हरि  विष्णु  कामत  )  गत  मास  की  १६  तिथि  को  संसद-कार्य  मंत्री  ने

 ग्रामवासी  दिया  था  कि  भविष्य  में  सभा  के  कार्य  की  योजना  उचित  ढंग  से  बनाई  जायगी  |  परन्तु

 विभिन्न  बोस कर्ब  वर्तमान  सत्र  समा  त  होने  को  है  फिर  भी  तीन  मद्दे  निबटाने  के  लिय ेशेष  हैं

 मूल  म
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 [att  हरि  विष्णु

 आयोग  का  ढेबर  आयोग  का  प्रतिवेदन  भ्र ौर  योजना  अ्रायोग  पर  चर्चा  ।  इसके  अतिरिक्त

 भी  कुछ मर्दे  शेष  हैं  ।  बकाया  १०,  १२  घंटो ंमें  विवियन  बोस  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  लिया

 परन्तु  दो  मदों  का  क्या  होगा  ।  यह  दोनों  मद्दे  महत्वपूर्ण  हैं  ।  ढेबर  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन  को

 प्रत्येक  सत्र  में  लम्बित  किया  जा  रहा है  ।  योजना  आयोग  पर  चर्चा  को  भी  दूसरे  सत्र  में  लिया  जाना

 था  |

 अन्त  में  मैं  अ्रतुरोध  करूंगा  कि  भ्र गले  सत्र  के  कार्य  के  बारे  में  संसद-काय  मंत्री  अपने  आश्वासन

 को  ध्यान  में  रख  कर  योजना  इस  प्रकार  बनायें  कि  सभा  को  नित  प्रति  दिन  अ्रधिक  समय  तक

 बठने  के  लिये  बाध्य  न  करना  पड़े  ;  प्रौढ़  कार्य  के  भ्रनुसार  बैठकों  का  प्रबन्ध  किया  जाय  ।  अभर यह यह

 सब  प्राप्त  परामर्श से  हो  ।  सरकार को  चाहिए  कि  कार्य  का  प्रबन्ध  करने  से  पूर्वे  श्राप  से  परामर्श
 अवश्य  किया  जाय  |

 सोना वन  (dezgz)  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  डालमिया

 जन  सेवायों  के  प्रशासन  के  बारे  में  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  श्री  क ०  ना  रेड्डी  द्वारा

 प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  लिये  €  अप्रैल  के  समाचार  भाग  २  के  अनुसार  १२  घंटे

 आवंटित  किये  गये  परन्तु  कार्य  मंत्रणा  समिति के  १४वें  प्रतिवेदन से  मालूम  होता  है  कि

 इसके  लिये  ६  घंटे  का  समय  आवंटित किया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता ह  कि  इन  दोनों  में  से  कौन

 ठीक  है  ।

 श्री  उ०  म ू०  त्रिवेदी  :  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  इस  सत्र  में  हमें  बठक  के

 निश्चित  समय  से  श्रमिक  समय  तक  बठना
 प्र  शनिवार  को  भी  बैठक  हुई  ।  मेरा  अनुरोध है

 कि  भविष्य  में  सभा  के  कार्य  का  प्रबन्ध  अधिक  उचित  प्रकार  से  किया  जाय  ताकि  अधिक  समय  तक

 बनने  की  नौबत  न  जाये  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वं  दैनिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 यह  एक सामान्य सा  प्रस्ताव  है  कि  हम  ५  बजे  के  न  मैं  समझता  हूं  कि  प्रस्ताव इसकी

 बजाय  यह  होना  चाहिए  कि  यदि  आवश्यकता  पड़े तो  हमें  श्रव्य ही  अधिक  समय  तक  बैठना

 चाहिये  ।  यहां  हम  भ्राता  के  बारे  में  प्रौर  मेहनत  करने  की  बात  करते  इसके  बावजूद  भी  हम  एक

 घण्टा  अधिक  नहीं  बैठना  चाहते  |  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  रानी  अन्य  संसद  यदि

 कता  हो  तो  सारी  सारी  रात  TH  बैठती  हैं  परन्तु  हम  इतने  नाजुक  हो  गये  हैं  कि  कुछ  समय  अधिक

 बैठने  से  घबराते  हैं  ।

 वासुदेवन  नायर  )
 :  केरल  ठीक  सम्बन्ध  अघिनियम  जो  उच्च

 लय  द्वारा  अमान्य  घोषित  कर  दिया  गया  जिसे  संविधान  संशोधन  विधेयक  पारित  करने  पर

 मान्यता  प्राप्त  हो  सकती  है  इस  विधेयक  के  पारित  करने में  केवल  साध  घण्टा

 अथवा  एक  घण्टा  झ्ावव्यक  होगा  |  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  उसे  पारित  कर  दिया  aif

 इससे बहुत  से  लोग  प्रभावित होते  हैं  ।

 seit  बूटा  सिह  :  मैं  प्रधान  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सराजुदीन  के  मामले  में

 प्रतिवेदन  कब  तक  सभा  पटल  पर  रखा  जायगा  ?

 qa  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मैं
 कल

 इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  दूंगा
 ।

 yaa  अंग्रेजी  में



 १६  Rasy  (  )  संविधान  संशोधन )  विधेयक  न

 मंत्री  सत्य  नारायण  श्री  कामत  ने  चालू  सत्र  की  चर्चा  की  है  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  अथवा  सरकार  अथवा  किसी  अन्य  व्यक्ति  इसके  लिये  उत्तरदायी

 ठहराया जा  सकता  है  ।  यदि  उसके  लिये  कोई  उत्तरदायी  है  तो  वह  समूची सभा  है  ।  हम  सभी ने

 निश्चय  किया  था  कि  सभा  ७  तारीख  तक  बेठ  ।  यह  अन्तिम  तिथि  है  ।  हम  ढेबर  आयोग  प्रतिवेदन

 योजना  ग्रा योग  टोनों  को  ले  सकते  थे  यदि  हम  उसी  अनुसूची  के  अनसार  चलते  जिसे  सभा  ने  tale

 =  OE  आपके  निर्णय  के कार  किया  था  |  अध्यक्ष  श्राप  भी  जानते  कि  सभा  की

 अनसार  ही  सभा  को  बटक  का  समय  बढ़ाया  गया  |  मैं  केसे  सा  कर  सकता  हूं  ?  यह

 दोनों  मर्दे  अ्रगले  सत्र  के  लिये  रखी  जायेंगी  ।

 भविष्य  में  काय  के  सम्बन्ध  में  हम  सदैव  यह  प्रयत्न  करेंगे  कि  सभा  को  दस  दिन  पुर्व  va  की

 सुचना  दी  आय  |  मैं  तीन  मास  पुर्व  यह  नहीं  बता  सकता  कि  हम  ३  मास  परचा  कया  करेंग े।

 गंश्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  कहते  हैं  कि  आगामी दो  दिलों  में  जो  कार्ट  किया  जा  सकेगा  वह  किया

 ate
 कल

 सभा
 स्थगित  हो  रही  है

 ।  जो  कार्य  शेष
 रह  जायेगा  उसे  भ्र गले  सत्र

 में  लिया

 जायगा  ।

 pat  सत्य  नारायण  सिंह  :  विवियन  बोस  ara प्र
 cc
 ति  वेदन  के  लिये  हमने  १२  घंटे  निश्चित

 किये हैं  ।  यदि  उसे  समाप्त  करना  है  तो  मेरे  मित्रों  को  ५  बजे के  बाद  अटना  पड़ेगा  |

 कछ  माननीय  संद प्  प्रतियां

 अध्यक्ष  महोदय  :  पतियां  काम  टर  पर  उपलब्ध

 संविधान  सथ  23&3 ३

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हज़र नवीस )  :  श्री  श्र०  कु  ०  सेन की  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  भ्र प्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति दी
 जाये  ।

 prem  महोदय  :  क्या  यह  केरल  सम्बन्धी  विधेयक  है  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हां  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में.ग्रग्नेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाय  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 पच्ची  हज़र नवीस  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 faa  wast  में
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 ६  १९६३

 ~ ar tTr डालमिया-जैन  समवा गाय  ।  के  14  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू ं:

 कुछ  डालमिया-जैन  समवायों  के  प्रशासन  की  जांच  करने के  लिए  नियुक्त  किए  गये

 जांच  भ्रायोग के  प्रतिवेदन  जो  २३  १९६३  को  सभा  की  केवल  पर

 रखा  गया  विचार  किया  जाये  क्

 में  उन  परिस्थितियों  का  संक्षेप  में  सर्वेक्षण  करना  लाभदायक  सिद्ध  हो  सकता  है  जिनके

 कारण  यह  अयोग  गठित  हुआ  ।  जवां  १९४९  श्र  PEXQ  के  डालमिया-जैन  समूह  के  प्रबन्ध  के

 विरुद्ध  सरकार  को  कई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ।  कौर  वर्ष  PEXR  में  सरकार  ने  इन  महत्वपूर्ण  समवायों

 के  समूह  के  कार्यों  की  छानबीन  करने  के  लिये  निरीक्षक  नियुक्त  किये  ।  निरीक्षकों  को  अनेकों

 जनक  बातें  डालमिया-जन  एयरवेज़  लिमिटेड  के  प्रबन्ध  में  अर  इस  आधार  पर  समवाय

 ने  gaye  में  विशेष  पुलिस  स्थापना  के  पास  एक  एफ ०  भाई ०  प्यार  दर्जे  कराई  |

 विद्वेष  पुलिस  स्थापना  इसके  पश्चात  सारे  देश  डालमिया-जेन  एयरवेज़  तथा  सम्बद्ध

 वालों  की  संगत  पुस्तकों  तथा  लेखों  के  लिये  कई  बार  खोज  की  कौर  महत्वपूर्ण  दस्तावेज़  प्राप्त  किये

 जो  ai  सपद  कर  दिये  गये  |

 जब  यह  जांच  चल  रही  थीं  तो  इसी  समह के  भारत  बीमा  समवाय  के  कार्यों  के  बारे  में  छा नबी  नਂ

 करने  कां  area  दिया  गया  क्योंकि  कुछ  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  कि  कुछ  निधियों  का  फेरबदल  किया  गया

 इस  छानबीन के  प्रतिवेदन  जो  2843.0  में  पेशा  किया  यह  बताया  गया कि  समवाय

 की  निधियों  में  काफी  गड़बड़  हुई  है  भ्र  अंशधारियों  के  हितों  का  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  गया  ।

 जब  यह  बात  सरकार के  ध्यान  में  आई  कि  समवाय  ने  लेखा  परीक्षक  के  व्यक्तिगत  सत्यापन  के

 लिये  प्रत्याभतियां  पेश  नहीं  कीं  तो  मामला  विशेष  पुलिस  स्थापना  के  age  कर  दिया  गया  ।  विशेष

 |  पुलिस  द्वारा  छानबीन  किये  जाने  के  पश्चात  श्री  शरार ०  डालमिया को  गिरफ्तार  कर  लिया गया

 तदनन्तर  उन  पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  १२०ख के  जिसे  धारा  Yok  के  साथ  पढ़ा

 जाता  दांडिक  षड्यन्त्र प्रौढ़  विश्वासघात  के  आरोपों पर  अभियोग  चलाया  गया  ।  वर्ष  RRXE

 उन्हें  दोषी  ठहराया  गया  प्रौर  दो  ष  की  कद  की  सजा दी  गई  ।

 उपयुक्त  जांचों  ग्रोवर  छानबीनों  के  पश्चात  सरकार  ने  महसूस  किया  कि  डालमिया जेन  at  के

 ग्रवन्धाधीन  सेवायों  के  कार्यों  की  विस्तृत  छानबीन  होनी  चाहिए  ताकि  प्रबन्ध  की  कार्य  प्रणाली  के

 बारे  में  पूरे  तथ्य  सुनिश्चित  किये  जा  इन  सेवायों  से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  की  कुरीतियों  का  भांडा

 फोड़ा  जा  भविष्य  में  ऐसी  कुरीतियों  को  रोकने  के  लिये  कदम  उठाने  सम्बन्धी  सिफारिश  कीं

 जा  सकें  ।  सरकार ने  १९५६  को  जांच  Mra  प्राणी  १९४२  के  उपबन्धों के

 अभ्रन्तमंत  एक  जांच  aaa  fared  जिसे  नौ  समवायों  के  प्रशासन  के  बारे  में  जांच  करके

 वेदन  देना  रोक  यह  देखना  था  कि  थ सवेश्री  रामकृष्ण  जयदयाल  शान्ति
 प्र  साद

 शीतल  प्रसाद  श्रीयंसप्रसाद  जैन  तथा  उनके  कर्मचारियों  कौर  उनसे  सम्बद्ध

 व्यक्तियों  का  उन  सेवायों  तथा  सार्थों  परोक्ष  रूप  में  अथवा  अपरोक्ष  रूप  किस  प्रकार  का

 तथा  किस  सीमा  तक  नियन्त्रण  था  ।  ate  उसे  यह  भी  प्रतिवेदित  करना  था  कि  योंग  की  राय  में

 ऐसे
 कौनसे

 प्रयत्न  आवश्यक  थे  जिनसे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  भविष्य
 में

 सेवायों  तथा

 ol
 |  मल  अंग्रेजी में



 श६  W5cy  ालमिया-जैन  संवादों  के  लिये  ६०१७

 जांच  war  के  प्रतिवेदन  के  बारे  मैं

 प्रस्ताव

 हाथों  की  निधियों  तथा  आस्तियों  का  उचित  प्रशासन  नियो  जजों  के  हित  में  हो  सके  ।  डालमिया

 दादरी  सीमेंट  लिमिटेड  नामक  एक  दसवें  समवाय  का  नाम  भी  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  था  ।

 पहले  स्वर्गीय  न्यायमूर्ति  एस०  अर ०  तेनडोलकर  जो  कि  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  अध्यक्ष

 थे  |  जब  उन्होंने  त्यागपत्र  दे  दिया  तो  Re¥c  में  उनकी  जगह  न्यायमूर्ति  विवियन  बोस  को  नियुक्त  किया

 गया  |  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  तथा  उच्च  न्यायलयों  के  समक्ष  असंख्य  याचिकायें  प्रस्तुत

 श्रापों  को  भी  प्रार्थना  पत्र  ये  सब  श्री  अरार ०  डालमिया  तथा  wea  लोगों  ने  दिये  थे  ।  इन  सब  में

 आयोग  की  नियुक्ति  के  विरुद्ध  कहा  गया  था  |  इस  प्रकार  की  बातों  से  लगभग  दो  वर्ष  तक  आयोग  का

 काम  रुका  रहा  |  आयोग  ने  उन  रुकावटों  का  उल्लेख  किया  जो  कि  इन  समवायों  के  व्यवस्थापकों  की

 शोर  से  पैदा  की  गयी  है  ।  ये  लोग  आयोग  के  समक्ष  अपेक्षित  साक्षियां  प्रस्तुत  नहीं  होने  देते  रहे  ।  इन

 कारणों  से  आयोग  के  काम  की  प्रगति  काफी  रुकी  रही

 आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन  दो  भागों  में  प्रस्तुत  किया  ।  प्रथम  भाग  १८  १९६२  को  प्राप्त

 हो  गया  था  ।  इसमें  जांचा धीन  ग्रनुसुचित  समवायों  में  की  गयी  अनियमितताओं  ate  कदाचरणों  के

 सम्बन्ध  में  बताया  गया  है  |  प्रतिवेदन  का  दूसरा भाग  ३१  अक्टूबर  FeSR  को  प्राप्त  ear  जिसमें  भविष्य

 में  ऐसी  श्रनियमितताओओं  ate  कदाचरणों  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  कया  क्या  पग  उठाये  जाने

 चाहिएं  इस  बारे  में  आयोग  ने  अपनी  सीमा  रीलें  प्रस्तुत  की  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  उल्लेखनीय  है

 कि  आयोग  को  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  जो  मूल  प्र वि सूचना  निकली  थी  उसमें  यह  at  लिखा  था  कि

 आयोग  कदाचरणों  अ्रौर  प्र नियमितता ओं  को  रोकने  के  लिए  कया  उठाये  इसकी  भी  सिफारिश

 करेंगे  ।  परन्तु  इससे  उच्चतम  न्यायालय  ने  झवैथ  घोषित  कर  दिया  |  इस  के  लिए  याचिका  श्री  अरार ०

 डालमिया  ने  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  दी  थी  ate  फिर  उन्होंने  उसके  निर्णय  के  विरुद्ध  उच्चतम

 न्यायालय  में  श्रपील  की  ।

 इस  प्रकार  आयोग  को  किसी  कार्यवाही  करने  की  सिफारिश  करने  से  मना  कर  दिया  ।  उच्चतम

 न्यायालय  का  मत्था  कि  इस  आयोग  की  स्थिति  तो  एक  ऐसे  न्यायाधिकरण  की  हे  जिसका  काम  तथ्यों

 का  पता  करना  है  ।  इसलिए  प्रतिवेदन  में  तथ्य  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  ।  आयोग  ने  जो  कुछ  पता  किया  वे

 उपपत्तियां  निम्न  प्रकार  हैं  ।  सार्वजनिक  समिति  बैंकों  are  बीमा  समवायों  के  घन  अन्य

 सेवायों  के  जिनमें  वड़ा  संग्रहित  निक्षेप  था  और  उसके  काफी  संसाधन  थे  ।  इन  सेवायों  को

 खरीदने  के  लिए  उसका  दुरुपयोग  किया  ताकि  डालमिया-जैन  संघ  का  उन  पर  नियन्त्रण  हो  जाय  ।

 इसका  परिणाम  यह  निकला  कि  जिन  लोगों  के  अंश  इन  सार्वजनिक  समवायों  में  वे  लोग

 जैन  संघ  के  शअन्तगत  £ ५६ ह  गये  ।  इस  प्रकार  उनको  काफी  हानि  उठानी  पड़ी  ।  डालमिया-जेन  संत्र  को

 लाभ  पहुंचाने  को  दष्टि  से  हो  यह  सब  कुछ  किया  गया  था  ।

 बहुत  से  समवायों  की  झ्रास्तियां  दूसरों  के  यहां  बदल  दी  गयीं  जिससे  तबादला  करने  वाले

 वाय  को  काफी  हानि  उठानो  पड़ो  |  उसके  ग्रंशधारी  काफो  हानि  में  रहे  ।  इस  ग्रुप  के  प्रवीन  सार्वजनिक

 समवायों  की  रानियां  उनके  निकट  सम्पर्क  के  निजी  समवायों  की  हस्तांतरित  कर  दी  गयी  ।  द्रोह  बाद

 में  इन  सब  को  परि समाप्त  कर  दिया  गया  |  इसके  अतिरिक्त  ate  भी  कई  एक  हेरफेर  किये  गये  ।

 फर्जी  निकाय  बना  कर  उन्हें  बिक्री  एकाधिकार  वाले  अभिकर्ता  नियुक्त  कर  are  उन्हें  बहुत

 ऊंचा  वेतन  दे  दिया  ।  बाद  में  समय  से  पहले  करार  तोड़ने  पर  उन्हें  काफी  भारी  राशि  मुआवजे  के  रूप  में

 दी  गयी  ।  इस  कार्य  के  लिए  अनुग्रह  परिसमापक ों  ग्रोवर  ह जी जी अ चाद ड  लेखापालों की
 सेवायें  प्राप्त की  गयीं  ।

 607  (Ai)



 Ros  डालमिया-जैन  समवायों  के  लिये  ६  १९६३
 जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 प्रस्ताव

 इसके  भ्र ति रिक्त  इस  ग्रुप  की  ate  कई  एक  श्रनियमितताओ्रों  का  भी  पता  चला  ।  कई  राशियां

 बट्टे  खाते  में  डाल
 दी

 परन्तु  उसका  भुगतान  कमीशन के  रूप  में  उन्होंने  स्वयं  लिया  था  |  नकली
 तथा  फर्जी

 शक्तियों  को  अंशों  का  प्रावधान  किया  गया  ।  लेखा  वाउचरों  शादी  को  गलत  तरीके

 से  बना  कर  विभिन्न  समवायों  के  विभिन्न  वित्तीय  asta  लाभ  उठाने के  लिए  श्रन्तर्समवाय ऋण  कौर

 निधि  का  हस्तान्तरण  के  बारे  में  फर्ज़ी  मदों  को  दर्ज  किया  जाता  रहा  ।

 आयोग  ने  यह  भी  जांच  की  कि  इस  प्रकार  विविध  प्रकार  के  ढंग  atc  तरीके  अपना कर  इस

 ग्रूप  ने  समवायों  की  आयकर  देने  की  ज़िम्मेदारी  को  टालने  का  प्रयत्न  किया  ।  कर  का  अपन बचन  करना

 चाहा  |  हिसाब  में  गड़बड़ी  कर  नफों  को  दबा  लिया  गया  ।  सारी  बातों  की  छानबीन  कर  के  प्रयोग  ने  यह

 श्रनुभान  लगाया  कि  इन  समवायों  ने  विभन्न  तरीकों से  लगभग  RYo  लाख  रुपये  कर  के  बचा  लिये  ।

 आयोग  ने  यह  भी  अनुमान  लगाया  है  कि  विभिन्न  सांठ  गांठ  तथा  हेर  फेर  की  बुराइयों  के  फलस्वरूप  इन

 सेवायों  में  पूजी  लगाने  वाली  श्राम  जनता  की  हानि  लगभग  २६०  लाख  रुपया  है  |

 आयोग  का  विचार  है  कि  यहं  जो  कुछ  भी  हश्र  है  जो
 भी  कदाचरण  कौर  हेरफेर  हुए  हैं

 कौर  जनता  को  हानि  हुई  उसके  लिए  सब  का  उत्तरदायित्व At  arco  डालमिया है  ।

 इसके  बाद  नाम  भ्राता  है  श्री  शांति  प्रसाद  जैन  का  ।  आयोग  के  विचार  के  अनुसार  उन्होंने  धोखाधड़ी

 कौर  सांठगांठ  के  मामलों  में  प्रधान  रूप  से  कार्य  किया  |  कौर  जो  कुछ  भी  उन्होंने  किया  उसे  ईमानदारी

 के  व्यापार  का  तरीका  नहीं  कहा  जा  सकता
 ।

 इस  संदर्भ  में  आयोग  ने  वैयक्तिक  सौदों  के  दूसरे

 मामलों  में  जिन  व्यक्तियों  के  भ्रामरी  की  आलोचना  की  है  उनके  नाम  जे०  श्रेयांस

 प्रसाद  जैन  करार  शीतल  प्रसाद  जैन ।

 जैसा  कि  २९  भ्रप्रैल  को  सहयोगी  विधि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  इस  प्रतिवेदन  को  श्री

 सी०  क े०  दफ्तरी  तथा  श्री  To  वी०  विश्वनाथ  शास्त्री  को  निविष्ट ar  गयी  थी  ।  प्रतिवेदन  के  प्रथम

 भाग  में  श्रनियमितंताओं  पर  चर्चा  है  are  कदाचरणों  पर  विवियन  बोस  wats  ने  टिप्पण  प्रस्तुत

 किये हैं  ।  atc  उन्होंने  ae  भी  बताया  है  कि  इस  पर  कौर  कया  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।  उनकी

 राय  है  कि  इन  सन् दे हूं  वाले  सौदों  में  दस  te  सौदे  हैं  जिनके  मामलों  से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 अदालत  में  जाने  की  सम्भावना है  ।  विवियन  बोस  आयोग  के  मतानुसार  इस  प्रकार  की  काथंवाहीं
 की  जानी  चाहिए  ।  उपरोक्त  दोनों  व्यक्तियों  को  ae  प्रतिवेदन  RX-V-G 3B  को  दिया  गया  ,  था  ।

 उन्होंने  यह  सिफारिश  की  है  किਂ  मामलों  को  अदालत  में  ले  जाने  से  पुर्व  कुछ  किरदार  alas  जांच  पड़ताल

 होनी  चाहिए  ।  सरकार  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ।  प्रतिवेदन भाग  २  में  समवाय

 अघिनियम  ौर  उसके  प्रशासन  में  कुछ  आवश्यक  संशोधन  करने  पर  चर्चा  है  |

 प्रतिवेदन  का  दूसरा  भांग  सभा  पटल  पर  रख  दिया  था  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  यह  बता  देना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  समवाय  भ्र धि नियम  की  धारा  २३७  के  भ्रन्तगंत  उन  पांच  समवायों  की

 जांच  के  ores  जारी  कर  दिये  थे  जो  श्री  एस०  पी ०  जैन  के  नियंत्रण  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  नवीन  थे  ।

 वे  समवाय  हैं  :  कोलमैन  इंडस्ट्रीज़  4,  सेन्ट्रल  जूट  मिल्ज़

 मा  स्केटिंग  कम्पनी  लिमिटेडਂ  शर  जेन  लिमिटेडਂ  ।  अभ्रद्योक  मार्केटिंग

 कम्पनीਂ  लिमिटेड  के  में  घारा  ave  के  भ्रन्तगंतਂ  भीਂ  जांच  का  area  दिया  गया  है  ।  एशिया

 उद्योग  प्राइवेट  लिमिटेड  के  मामलों  में  धारा  २३५  के  श्रन्तगंत  जांच  के  आदेश  दिये  गये  हैं  ।



 १६  १८८५  )  डालमिया  जन  सेवायों  के  लिये  नियत  Forze

 जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  मैं

 प्रस्ताव

 मैं  यह  भी  निवेदन  कर  देना  चाहता  हूं  कि  अ्रायोग ਂ  तथा  हूँ ( दफ्तरी  शास्त्री  की

 विभिन्न  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  समुचित  कार्यवाही  कर  रही  है
 ।

 इस  ग्रुप  के  प्रमुख  सदस्य  जिन

 व्यापारिक  निकायों  से  सम्बन्धित  हैं  उनके  प्रति  भी  सरकार  काफी '  सचेत  है  ।  उन  सेवायों  को

 लाइसेंस  इत्यादि  देने  में  श्री  उसे  काफी  सचेत  रहना है
 ।

 मैं  यह  भी  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि

 इस  ग्रुप  कें  साथ  सम्बन्ध  रखने  वाले  दो  व्यक्तियों  ने  दो  प्रमुख  बैंकों  से  अपने  पदों  को  त्याग  दिया  ।

 यह  उन्होंने  प्रतिवेदन  के  प्रकाशित  हो  जाने
 के

 बाद  किया  है
 ।

 इस  बारे  में  एक  बात  मैं  यह  भी  कहता  चाहता  हूं  कि  जिन  जिन  भ्र नियमितता ओं अरर  कदाचारों

 के  बारे  में  विवियन  बोस  आयोग  ने  अपने  टिप्पण  प्रस्तुत  किये  हैं
 ।  यह  सब  १९१३  के  समवाय

 अधिनियम के  श्रन्तगंत  हुए  हैं  ।  परन्तु  "EXE  के  समवाय  अधिनियम तथा  इसके  बाद  इसमें  किये

 १९६०  के  संशोधन  के  पारित  होने से  हालात  में  काफीਂ  सुधार  gars  १९१३  के  अधिनियम के

 gard  समवाय  प्रशासन  भीਂ  नहीं  था  ।  समवाय  अ्रधिनियम  के  प्रशासन  का  उत्तरदायित्व

 राज्य  सरकारों का  इससे  इस  कार्य  की  प्रो  अपेक्षित  ध्यान  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  इस

 जनक  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिए  ही  केन्द्रीय  सरकार  ने  PERK  में  गम्भीरता रवैए  विचार  किया

 ZeXy  में  समवाय  ग्र धि नियम  में  संशोधन  किया  गया  कौर  इसके  बाद  एक  संशोधन  FEKO  में  किया

 गया  |  इससे  समवाय  व्यवस्था  पर  काफीਂ  नियंत्रण  लगा  दिये  गये  हैं  ।  अनचित उठाना  श्राजਂ

 की  प्रवीण  में  कोई  सरल  बात  नहीं  गयी ह  ।  श्री  एक  समवाय  से  दूसरे  भाई  बन्धुओं  के  समवायों

 को  कज़  इत्यादि  भ्रासानी  से  नहीं  दिये  जा  सकते  ।  ava  जनिक  धन  का  दुरुपयोग  नहीं  हो  सकता  ॥

 भाई  बन्वुद्मों  को  बिक्री  की  एजेंसियां  नहीं  दी  जा  सकतीं  ।  wae  कड़ा  लेखा  परीक्षण  होता  है  कौर

 बहुत  सी  चीज़ें  केन्द्रीय  सरकार  के  नीचे  ण  में  हैं  तमंचा रियों  के  वेतन  इत्यादि  का  भी  जांच  पड़ताल

 होती है  ।  श्रंशदारों  के  feat  के  संरक्षण  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 मेरा  कहना  है  कि  मैंने  उदाहरण  के  तौर  पर  PEXE  शर  Lego  में  समवाय विधि  में  किये  गये

 परिवर्तनों का  उल्लेख  किया
 था  ।  मेरा  उद्देश्य  सदन

 को
 यहं  बताना  था  कि  जिने  बातों  पर  आयोग  ने

 टिप्पण  प्रस्तुत कीं  वैसी  बातें  इन  परिवर्तनों  के  बाद  बहुत  हुंद  तक  oly  हो  गयीं  ।  स्वयं बोस  आयोग

 ने  झपने  प्रतिवेदन  के  गहरा  २  में  कहा  है

 समवाय  अघिनियम  १९४६  कौर  इसके  संशोधन  १९६०  के  कारण  बहुत

 महत्वपूर्ण  और  स्थायी  परेशान हो  गये  हैं  ।  इससे  १९१३  का  भारतीय  समवाय

 अधिनियम  जिसका  वर्तमान  रूप  १९३६  के  संशोधन  से  हुमा  काफी  बदल

 गया  विभिन्न  प्रकार  की  कमियां  कदा चरण  जो  कि  समवायों  के  प्रशासन

 में  देख  जाते  थ  दूर  हो  गये  हैं  ।  बहुत  सी  त्रुटियों  का  उपचार  हो  गया  है  ।

 सब  से  बड़ा  कदाचरण  जो  बार  बार  हमारे  नोटिस  में  प्राता  रहा  वह  प्रबन्ध  अभिकर्ताश्रों

 को  बदलना  उन्हें  पुश्नावज। ्  देने  का  है  ।  इसकी  समुचित  व्यवस्था

 कर  गयी  है
 ।

 हमारे  लिए  इस  दिशा  में  बहुत  कुछ  सिफारिश  करने  की

 गुंजाइश नहीं  रही  है  1”

 इसके  बावजूद
 भी

 इसे  तो  स्वी  कार  करना ही  होगा कि  प्रबन्ध  के  सारे  दोष  तो  दूर  हो  पाये  ।

 सब  कुछ  होते  हुए  भी  बोस  आयोग  तथा  दफ्तरी  शास्त्री  प्रतिवेदन  में  विंमान  समवाय  विनियम  में

 परिवर्तन  करने  के  लिए  सिफारिशें की  उनसे  अभी भी  बहुत  सी  कमियां ae  दोष  दूर  हो  जायेंगे  ।



 ६०२७  डालमिया  जैन  सेवायों  के
 लिये  नियुक्त  ६  १९६ ह

 जांच  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में
 प्रस्ताव

 सरकार  इस  बात  पर  गम्भी  रता पू वक  विचार  कर  रही  हैं  ।  सरकार  जैन किन  समिति  की

 शीशों  पर  भी  विचार  कर  रही  है
 ।.  इस  सारी  सिफारिशों  को  श्रन्तगंत  लेने  वाला  एक  व्यापक

 संशोधन
 शीघ्र  ही  सदन  के  समक्ष  लाया  जायेगा  ।  इसके  साथ  ही  विभिन्न  कानूनों  को  भी  साथ  साथ

 हरकत  में  लाया  जायेगा ।  पन्त में  मैं  एक  बार  पुनः  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाता  हूं  कि
 बोस

 आयोग  तथा  दफ्तरी  शास्त्री  समिति  की  सिफारिशों  के  बारे  में  समुचित  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar

 fat  बाकर  चली  मिर्जा  :  इस  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  करने  के  लिए  माननीय

 सदस्यों  को  समय  दिया  जाना  चाहिए  |

 श्रिया  महोदय :  परन्तु  अब  इस  मामले  को  पौर  प्रतीक  स्थगित  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 fat  सोनावने  :  याचिका  समिति  के  समक्ष  श्री  शांति  प्रसाद  जैन  ने  एक  याचिका

 रखीं थी  ।  उसके  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया नियम  ३०७  के  उपनियम  (  ३)  के  अन्तत  व्यवस्था  यह  है  कि  :

 का  यह  कर्तव्य  होगा  ऐसा  साक्ष्य  प्राप्त  करने  के  जेसा  कि  वहू  ठीक

 उसे  सौंपी  गयी  याचिका  में  की  गई  विशिष्ट  शिकायतें  सभा  को  प्रतिवेदित  करे  ate

 विचाराधीन  मामले  से  ठोस  रूप  में  या  भविष्य  में  ऐसे  मामले  रोकने

 के  प्रतिकारक उपायों  का  सुझाव  दे

 यह  उपबन्ध  भअ्रधिदेशक  है  ।  जब  तक  उस  पर  समिति  न  कर  ले  सदन  में  इस

 पर  विचार  नहीं  हो  सकता  ।

 fuera  महोदय :  मैं  श्री  सोनावने  की  बात  से  सहमत  नहीं  हं  ।  उन्होंने जिस  ३०७  नियम
 के  उपनियम  का  उल्लेख  किया  है  ag  व्यक्तिगत  मामलों  के  लिए  है  ।  इस  बारे  में  मंत्री मह

 ने  सारी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  यदि  वहू  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  करना  चाहे तो  कर  सकते हैं  ।

 felt  सोनावने
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 न  कुछ  डालमिया  जेन  समवायों  के  प्रशासन  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  किये  गये

 जांच  अ्रायोग  के  प्रतिवेदन पर  जो  २३  १९६३. को  सभा  पटल  पर  रखा

 गया  पर  विचार  शेरगिल  सत्र  तक  स्थगित  कर  दिया  जाय  प

 faery  महोदय  :
 wet  यह

 :

 कि  कुछ  डालमिया  जैन  समवायों  के  प्रशासन  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  किये  गये

 जांच  war  के  प्रतिवेदन  पर  जो  २३  १९६३  को  सभा  पटल  पर

 गया  पर  विचार  अ्रगले  सत्र  तक  स्थगित  कर  दिया  जाय  11.0

 प्रस्ताव
 अस्वीकृत  gm

 or



 १६  १८८५  डालमिया  जेन  सेवायों  के  लिये  frase  ६०२१

 जांच  war  के  प्रतिवेदन  के  ant  मैं

 प्रस्ताव

 महोदय  :  सदन  इस  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  कर  सकता  है  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  कुछ  स्थानापन्न  प्रस्ताव  भी  हैं  जिन्हें  सदस्य  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं
 :--

 स्थानापक्ष  प्रस्तावक  का  नाम  विषय  मे ं)
 प्रस्ताव  सख्या

 हि कि  के  ि  ey  ब  ब  eer  ey  ss  ser  ep  Pon  neti

 श्री  दाजी  सम्बद्ध  मामलों  में  दोषी  व्यक्तियों  को  तरन्त  war

 दी  जाय  |

 श्री स०  मो०
 इस  उद्देश्य  के  लिए  विधान  बनाने  का  सुझाव  |

 श्री  सुरेद्र नाथ  द्विवेदी  aa  देने  are  समुचित  व्यवस्था  करने  का  सझाव  |

 श्री  त्रिदिव  ware  चौधरी
 सम्बद्ध  दोषियों  को  सजा  देने  का  सुझाव  |

 श्री हवा  ना०  तिवारी  इस  मामले  की  जांच  की  जाय  कौर  सम्बद्ध  दोषियों

 को  सज़ा  दी  जाय  ।

 महोदय  :  ये  सभी  स्थानापन्न  संशोधन  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए

 fort  दाजी  :  इस  प्रतिवेदन  को  ऐतिहासिक  कहा  जा  सकता  है  ।  इस  पर  करते

 समय  हमें  शौर  भी  कई  एक  पुराने  घूटाल' चय  पर  विवार  करने  का  गुप्त  ड्  है  ।  देश  के  गर

 कारी  क्षेत्र
 का  एक  बहुत  बड़ा  व्यापारिक  सर्प  प्रथम  बार  इस  तरह  पकड़ा  गया  है

 ।
 यह  वही  लोग  हूं  जो

 at  समय  सरकारी  पंत्र  उनकों  को  aa  रहते है  |  ae  करनें  पर  पता  चला  पि  मे  लोगे

 किस  प्रकार  भ्रष्टाचार  प्रौढ़  कदाचरण  में  फंसे  पड़े  हें  ।  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  ये  बड़े  बड़े  व्यापारी
 किस  तरह  शोषण  करते  ह  ।

 श्री  रामकृष्ण  डालमिया  की  एक  पुस्तक  मुझे  भेंट  की  गई  है  जिसमें  उन्होंने  यह  इशारा  दिया  है

 कि  वे  दुनिया  से  किनारा  कर  रहे  ह  प्रौर ये  सब  चीज़  बेनामी  निदेशकों  के  हवाले  कर  रहे  दस

 पृष्ठ  पर  उन्होंने  लिखा  है  कि  दुर्भाव  न  रखा  जाये  ।  म  श्री  डालमिया  को  श्राइवासन  दे  सकता  हूं
 कि

 भाषण  देते  समय  मेरे  मन  मैं  कोई  दुर्भाव  नहीं है  ।  बड़े  बड़े  व्यापारियों की  नैतिकता  देखिए कि  थे  हर

 सम्भव  नैतिक  तथा  कानूनी  अपराध  करते  है  किन्तु  बे  सन्तों  का  व्यवहार  करके  लोगों  शाखों  में

 ल  झोंकते  zt

 प्रतिवेदन को  दो  भागों  में  बांटा  जा  सकता  एक  भाग वहू  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि

 साधारण  हिस्सेदारों  को  इसे  लूटा  गया  है  ।  यह  रकम  करोड़ों  रुपयों में  है  ।  एक  ही व्यक्ति  के  मामले में

 आयोग  ने  कहा  है  कि  राशि  ३  करोड़  रुपये  थी  ।
 दूसरे  व्यक्ति  के  भाले  में  राशि  का  wana  नहीं

 लगाया  जा  क्योंकि  खाते  शादी  नहीं  दिखाये  गये

 wast  में
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 जांच  प्रयोग  के  प्रतिवेदन के  ब  में

 प्रस्ताव

 मुझे  aa  है
 कि

 मैं  सरकार  के  att  महान्यायवादी  के  समस्त  दृष्टिकोण  से  सहमत  हूं  ।  यदि हम
 प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  १८  को  तो  आयोग  ने  सिद्ध  किया  है  कि  इन  व्यक्तियों ने  एक  गट  के  रूप  मैं

 काम  किया  था  और  उन्होंने  कैसे  चोर  बाज़ारी  का  रुपया  कम्पनियां  खोलने  के  लिए  प्रयोग  किया

 शौर  साव  जनक  कम्पनियों  का  रुपया  कैसे  निजी  कम्पनियों  के  हाथों  में  दिया  जाये  कौर  कस  सुरक्षित

 ऋण  दिये  गये  ।  ये  सब  जेसा  कि  आयोग ने  कहा  एक  Te  द्वारा किये  गये  हैं  ।

 मैं  आयोग  को  उसके  अच्छे  काम  पर  बनाई  देता  हुं  ।  किन्तु  इतना  ही  काफी  नहीं  है  ।  इसकी
 alan  गहरी  जां  व  करनी  चाहिये थी  ।  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन में  जोਂ  चीजें  गिनाई  यदि वे  उस

 गुट  ने  अपने  स्वार्थ  के  लिए  की  तो  यह  स्पष्ट  रूप  से  एक  कानूनी  षडयन्त्र  है  हमें  किसी  व्यक्ति  विशेष

 को  खोजने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  यह  षडयन्त्र  तीन  व्यक्तियों  ने  शरू  किया  था  कौर  बाद  में  उसमें

 भ्र  लोग  मिल  गये  थे  ।  इस  गट  का  काम  यह  था  कि  वह  प्रतिवर्ष  काले  बाज़ार  के  रुपये  के  हिस्से  वितरित

 करें  शर  करोड़ों  रुपयों  का  गबन  करें  ।  यदि  यह  इतना  भारी  षडयन्त्र  तो  इसकी  जांच  पड़ताल  भी

 ६  वर्षो  से  हो  रही  है  ।  यह  कब  समाप्त होगी

 कानूनी  तौर  पर  यह  बात  मानों  गई  है  कि  षडयन्त्र  के  मामले में  हर  एकਂ  व्यक्ति  का  उत्तरदायित्व

 निश्चित  करने  की  अ्रावस्यकतां  नहीं  होती  |  यह  श्राइचय  की  बात  है  कि  इस  मामले  मैं  इतना  विलम्ब

 कयों किया  गया  है  ।  हमें  मालूम  हुआ  है  कि  पंजाब  में  श्री  क  की  हत्या  करने  के  प्रयत्न  के  शक  में  एक

 व्यक्ति  को  जेल  में  डाल  दिया  गया  है  कौर  उसके  विरुद्ध  षड्यन्त्र  का  आरोप  लगाया  गया  है  |  किन्तु

 बड़े  बड़े  व्यापारियों  के  मामलों में  कोई  कागज  नहीं  पकड़े  गये  केवल  जांच  हो  रही  है  ।  मझे Te  भी

 कहना  पड़ेगा  कि  इसप्सम्बन्ध  मैं  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  जो  रहस्य  प्रकट  हुए  है  वे  और  भी  शम  की  बात

 gl  इससे  उन  लोगों  को  सहायता  पहुंचेगी  जिनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  है  ।  एशिया  उद्योग  की

 तरफ  जो  कि  डालमिया  का  एक  समवाय  हमें  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  भेजी  गई  ह  ।  क्या  इससे

 अधिक  दम  की  बात  कोई  झर  हो  सकती  ?
 इससे  यह  भी  साबित  होता  है  कि  बड़े  बड़े  व्यापारियों  के

 हाथ  इतने  लम्बे  हूं  कि  वे  विधि  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मन्त्री  शौर  मैं  सरकार

 के  सभी  मंत्रालयों  तक  पहुंच  सकते  है  ।  उनके  हाथ  वाहे  कितने  ही  लम्बे  xe  भी  यह  देखना

 श्वा हि ये  कि  वे  संसद्  की  सवनत्रभत्व  सम्पन्न  शिष्यों  से  छोटे  हों  ।

 में  यह  कहना
 चाहूंगा

 कि  शान्ति  प्रसाद  जैन की  सफाई  का  कुछ  महत्व  नही ंहै
 ।
 उनका  कहना

 है
 कि  अपराधी  केवल

 वही
 नहीं  ate  भी  जैसे  कि  टाटा  शादी  |  इसलिए

 2
 वे

 पूछते  हू
 कि  केवल  उन्हें  TAT  दोषी  ठहराया  जाये  ।  में  सरकार को  यह

 सुझाव  दूगा
 कि  यदि

 वह

 टाटा  ait  सत्य  उद्योगपतियों  के  विरुद्ध  गवाही  देने  के  लिए  प्यार  तो  उन्हें  सरका री  बना
 कर

 माफ़  कर  दिया  जाये  ।  आयोग  ने  भी  यही  राय  दी  है  कौर  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 प्रतिवेदन  से  प्रकट  होता  है  कि  डालमिया  जैन  जैसे  उद्योगपतियों  ने  कैसे  काम  किया  है  ।

 आयोग  कौर  महान्यायवादी  ने  कहा  है  किः  बिना  भाले  हिस्सों  का  हस्तांतरण  जाली  निदेशक

 मल  पुस्तकें  देखे  बिना  लेखों  का  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  कर  दिया  नियन्त्रित  कम्प

 नियों  का  दुरुपयोग  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों  के  लिए  साधारण  बातें  एक  झर  प्रचलित  बात  यह  है  कि

 बड़े  बड़े  अमीर  उद्योगपति  अरपना  मकान  था  कार  नहीं  रखते  ।  वे  कम्पनी  को  नाममात्र  किराया

 देते  हैं  are  कम्पनियों  की  कारें  प्रयोग  में  लाते  है  ।  इससे  भ्रंघिक  नैतिकतापूर्ण  बात  झ्र  बया  हो

 सकता
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 जांच  अयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 प्रस्ताव

 यदि  2e¥9  से  2eUs  तक  के  MHS  देखे  तो  मालूम  होगा  कि  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों  ने

 mara  प्राप्तियां  दुगनी  कर  ली  हूँ  ।  प्रो०  हजारी  ने  बताया  है  कि  टाटा  ने  अरपना  यूं जो  स्कन्ध  १५२

 करोड़  रुपये  से  ३८८  करोड़  रुपये  कर  लिया  बिरला  ने  ६५  करोड़  से  १५९  मार्टिन  बनेंगे  ४०

 करोड़  से  २  करोड़  डालमिया  जैन  ने  ३१  करोड़  से  ७६  करोड़  रुपये  कर  लिया  है  ।  पहले  वे  सीमित

 विनियोजन  करते  फिर  वहू  कम्पनी  दूसरी  कम्पनी  में  रुपया  लगाती  है  कौर  फिर  यह  प्रक्रिया  चलती

 रहता है  ।

 मुझे  यह  जानकर  बहुत  श्राइवर्य  gar  है  कि  पिछले  वर्ष  भारत  में  तीन  प्रबन्ध  समीकरणों  का

 सार्वजनिक  कम्पनियों  के  सारे  विनियोग  के  २०  प्रतिशत  पर  नियन्त्रण  है  ।  इससे  प्रकट  है  कि

 केन्द्रीयकरण  किस  हद  तक  बढ़  गया  है  ।  बैंकों  का  भी  यही  हाल  है  ।  बैकों  के  लगभग  राधे  निदेशकों  का

 किलो  न  किसी  उद्योग  से  सम्बन्ध  है  ate  वे  एक  दूसरे  को  ऋण  देते  रहते  हैं  जो  इस  तरह  उन्होंने  एक

 पारस्परिक  सहकारी  संस्था  बनाई  हुई  है  ।  जाये  दिन  हम  किसी  न  किसी  अपवाद  के  बारे  में  सुनते  हें  ।

 श्राप  देखिए  इस  समवाय  ने  १  करोड़  रुपये  श्रायकर  का  अ्रपबंचन  किया  जो  कि  वास्तव  मैं  भ्र वेध

 तरोकों  से  किया  गया  है  ।  प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  के  बारे  में  बताया गया  हू  कि  ४०००  लाइसेंसों  में  से

 १८५  केवल  ६  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों  को  दिये  गये  ह  ।  किन्तु  यदि  इसका  ब्यौरा  देखा  तो  मैं  पूछना

 प्वाहुंगा  कि  ४०००  लाइसेंसों  का  कुल  मूल्य  कितना  है  और  उन  १८५  लाइसेंसों  का  कुल  मूल्य  कितना

 जो  कि  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों  को  दिये  गये  हूँ  ।

 इस  बात  को  भो  खोज  होनी  चाहिये  कि  उद्योगपति  कैसे  कम्पनी  की  कार  ्र  मकान  का  प्रयोग

 करते  ग्रोवर  कोई  किराया  नहीं  देते  ?  इसकी  भ्र नुम ति  कसे  दी  जा  सकती  है  ।  में  समझता हूं
 कि

 कर  में  एक  ऐशो  त्रुटि  है  जिसके  कारण  करोड़ों  रपये  बचाये  जा  सकते  हैं  |  को  मुरारका  ने  बताया  है  कि

 ग्वालियर  रेन्स  का  पिछने  वर्ष  का  लाभ  २२५  लाख  रुपये  था  किन्तु  उसने  केवल  १०  लाख  कर

 उसको  शुद्ध  लाभ  २१५  लाख  रुपये  था  |  ऐसा  केवल  प्राय-कर  अधिनियम  में  के  कारण  ही

 हो  सकता  है  ।

 wa मैं  जे०  के०  उद्योग  समूह  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है
 कि

 उसने
 ७

 करोड़  रुपये  का  करापबंचत मत  किया  है  |  इस  करापवंचन कन  का  पता  लगाने  वाले  व्यक्ति  श्री  गोयनका  को

 ३२,०००  रुपये  दिये  गये  हैं  ।  झपने  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  क्या  सरकार  करापवंचन

 को  अपराध  नहीं  समझ  सकता  ?  सरकार  ने  अपनी  कमजोर  होती  कौर  हिचकिचाहट  के  कारण  बड़े

 बड़े  उद्योगपतियों  को  इतना  बढ़ा  दिया  है  कि  उनसे  खतरा  पैदा  हो  गया  हमने  यह  प्रश्न  भी  उठाया

 है  कि  सरकार  के  महत्वपूर्ण  सचिवों  को  बड़े  बड़े  उद्योगपति  ara  समवायों में  रख  लेते  हें  ।  उन्हें  सेवा

 निवृत्ति  से  पहले  ही  सेवा  के  लिए  निशित  कर  लिया  जाता  है  ।  श्र  ये  उद्योगपति  इन  भूतपूर्व  सचिवों  के

 द्वारा  लाइसेंस  लेने  में  सफल  होते  हैं  ।  जब  तक  श्राप  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों  की  शक्ति  कम  नहीं

 आपको  प्रजातन्त्रात्मक  प्रणाली  जारी  नहीं  रह  सकती  |  हमें  याद  रखना  चाहिये  कि  धन  के  केन्द्रीयकरण

 भाई  पति  भ्रष्टाचार  बढ़ता  है  कौर  देश  की  श्रयंव्यवस्था  विकसित  नहीं  हो  पाती  |

 यह  भो  देखना  चाहिये  कि  डालमिया-जैन  उद्योग  समूह  के  साथ  कितने  बड़े  बड़े  व्यवित  सम्बद्ध  रहे  हैं

 कौर  उनका  कितना  रुपया  कांग्रेस  के  चुनाव  निधियों  में  गया  है  ।

 सरकार  को  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों  से  ऋण  लेना  बन्द  कर  देना  हमने  प्रधान  मन्त्री

 से  प्रार्थना  को  थी  कि  भारतीय  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मण्डलों  के  संघ  के  सम्मेलन  में  न  जायें  र

 उन्हें  afd  प्रसाद  जैन  से  भी  नहीं  मिलना  था  ।



 इ०र४  छालमिया  जेन  सेवायों  के  लिये  नियुक्त  ६  १८९६१

 जांच  धनयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे में

 प्रस्ताव

 aa  मैं  ठोस  सुझाव  देता हूं  ।  कम्पनी  विधि  प्रयास  में  मामूल  परिवहन  करना  चाहिये  कौर

 इसकी  सब  त्रुटियां  दूर  कर  दी  जायें  ।  भ्रपराधघियों  के  विरुद्ध  तत्काल  अभियोग  चलाये  जायें  ॥

 ालमिया-जेन  समूह  के  सभी  समवायों  को  सरकार  को  अपने  हाथ  में  ले  लेना  ।  उनकी  जो

 ऋण  संस्थायें  उन्हें  भी  सरकार  को  अपने  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये  wa  समय  श्री  गया  है  जबकि

 हमें  लेखा  परीक्षा  सेवा  का  राष्ट्रीयकरण  कर  देना  चाहिये  ।

 सरकार को  भारत  की  प्रतिरक्षा  नियमों  से  लाभ  उठा  कर  श्रायकर  अपवंचन  के  मामलों  की

 जांच  करने  के  लिए  एक  न्यायाधिकरण  नियुक्त  करना  afer  ।  बड़े  व्यापारियों  की  बुराइयां  का  पता

 लगाने के  लिए  कोंचा  रियों  का  सहयोग  प्राप्त  करना  चाहिए  |

 श्री  रा०  गि०  दुबे  :  मेरे  विचार  में  इस  प्रतिवेदन की  चर्चा  से  दो  तीन

 पहलू  उत्पन्न  होते  वे  यें  कि  वर्तमान  कम्पनी  विधि  में  संशोधन  करके  इसकी  त्रुटियां  दूर  जायें

 ध्रोौद्योगिक  नीति  को  बदला  जाये  कौर  तीसरा  यह  कि  अपराधियों  के  विरुद्ध  Harare  की  जाये  ।

 श्री  विवियन  बोस  कौर  उनके
 सहयोगी  हमारे

 धन्यवाद  के  पात्र  हैं  कि  उन्होंने  इतना  प्रशंसनीय

 काम  किया  है  ।  प्रतिवेदन में  पक्षों  के  प्रति  न्याय  किया  गया  है  ।  उसमें  बताया  गया  है  कि  इन

 कम्पनियों
 में  नियंत्रण  का  दुरुपयोग  कसे  किया  गया  है

 ।  इसका  एक  पहलू  आस्तियों का  अनुचित

 हस्तांतरण था  ।  दूसरा  परिसमापन  था  प्रौढ़  तीसरा  लेखा  पुस्तकों  का  नष्ट  करना  था

 धन  का  विनियोग  करने  वाली  जनता  से  ३  करोड़  रुपये  का  धोखा  किया  गया  है  ।  इस  बात

 का  प्रबन्ध  किया  जाये  कि  भविष्य  में  ऐसी  बातें  फिर  न  हों  ।

 मैं  समझता  कि  निगमित  क्षेत्र  में  ५०  प्रतिशत मामलों  में  बुराइयां  प्रचलित  हैं  ।  मेरे

 विवार  में  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रति  क्या  नीति  श्रपनाई  जाये  ।  मैं

 समझता  हुं  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  लगाया  गया  रुपया  बहुत  कम  है  ।  हमें  देश  में  एकाधिकार  पंजीवाद

 की  प्रणाली  को  रोकने  के  लिए  कुछ  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  ।  अन्यथा  वे  सब  शक्तियां  नष्ट  हो

 जायेंगी  जो  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  का  विकास  करना  चाहती  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  का  विकास  इस

 दात  के  साथ  शीघ्र  से  शीघ्र  करना  चाहिये  कि  हम  wal  क्षमता  के  भ्रनुसार  ०,  बढ़  सकें  शर

 साथ  साथ  देश  में  कोई  अ्रसैनिक  गड़बड़ी  न  हो  इन  दो  दाँतों  के  साथ  सरकारी  क्षेत्र  का  विकास

 अधिक  तेज़ी से  होना  चाहिय े।

 भारत  में  हम  देखते  हैं  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  लोग  राष्ट्रीय  भ्रम-व्यवस्था के  विकास  में

 उतना  योग  नहीं  दे  जितना  अन्य  देशों  में  हो  सकता  क्योंकि  उनके  पास  उतने  संसाधन

 नहीं हैं  ।  उसे  सरकारी  ऋणों  पर  ही  निर्भर  करना  पड़ता  है  ।  ६०  से
 ८०

 प्रतिशत  ऋण

 सरकार  निजी  क्षेत्र  को  देती  है  जिससे  वे  एकाधिकार  नियंत्रण  बनाते  हैं  ।

 मेरे  कहने  का  यह  wi  नहीं  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  त्रुटियां  नहीं  हैं
 ।

 मुझे  मालूम  है  कि

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  में  काम  की  स्थिति  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 की

 अपेक्षा  खराब  किन्तु

 सरकारी  क्षेत्र  पर  हमारा  नियंत्रण  तो  है  कौर  उनके  निदेशक  बोर्ड को
 बदला  जा  सकता है  1



 १६  १८८५  डालमिया  जेन  सेवायों  के  लिये  नियुक्त  Rowe

 जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन के  बारे  मैं

 प्रस्ताव

 मैं  सरकार  की  नीति  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 कार्यवाही  करना  मैं  सरकार  पर  छोड़ता  हूं  ।

 किन्तु  सरकार  को  कम्पनी  विधि  में  सुधार  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिये  उस  के

 wars  में  औद्योगिक  नीति  में  संशोधन  करना  चाहिये  |

 fat सुमत  प्रसाद  )
 :

 उद्योगों  के  विकास  से  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  काफी

 लाभ  पहुंचा  किन्तु  wer  क्षेत्रों  श्र  लोगों  के  तदनुरूप  लाभ  नहीं  हुजरा  ।  बोस  आयोग की  रिपोर्ट

 को  पढ़  कर  दुख  होता  है  कि  किस  प्रकार  हिसाब-किताब  में  गड़बड़ी  होती  है  प्रो  आयकर  को

 बचाने  के  लिये  भ्रंश्रघारियों  को  भी  घोखा  दिया  जाता  हें  ।

 श्री  शान्ति  प्रसाद  जैन  का  यह  कि  डालमिया-जैन  ग्रुप  नहीं  पृष्ठ  १७४  में  दिये

 गये  कागज  से  झूठा  सिद्ध  होता  है  ।  भ्रंश  बनामी  कौर  प्रबंध  तथा  बिक्री  के  अभिकरण  भी  इस

 ग्रुप के  थे  ।  सर्वश्री  रामकृष्ण  जय  दयाल  डालमिया  कौर  शांति  प्रसाद  जैन  इन  तीनों  के

 साझे  सांझी  पूंजी
 प्रौढ़

 सांझे  हितों  का  उल्लेख  इस  दस्तावेज  में  किया  गया  है  जो  हिन्दी में  हैं  ।

 उनका  TT  सिद्ध  हो  जाता है

 युद्धोपरांत निपटान  का  माल  खरीदने  के  लिये  डालमिया-जेन विमान  समवाय  बनाया

 किन्तु  उस  सौदे  का  लाभ  अ्रंशधघारियों  को  प्राप्त  नहीं  लाभ  प्राप्ति  के  समय  समवाय  डी०  सी ०

 पी०  एच०  को  हस्तांतरित  कर  दी  गई  कौर  डालमिया  जैन  समवाय  तोड़  दिया  गया  ।  श्री  शान्ति

 प्रसाद  इस  तथा  श्रलनबरी  दोनों  का  निदेशक  ।  इस  प्रकार  लोगों  को  धोखा  देकर  इन्होंने  बड़ा

 लाभ  कमाया
 ॥  यह  काम  एक  षड्यंत्र  के  द्वारा  किया  गया  |  बोस  आयोग  ने  ठीक  कहा  हू  कि  सरकार

 इन  निष्कर्षों  के  grat  पर  इस  मामले  को  आगे  बढ़ाने  के  लिये  युक्तियुक्त  है  ।

 कान्ती  प्रसाद  जैन  ने  १९४८  में  डालमिया  जैन  ग्रुप  के  विघटन  का  as  दिया  है  ।  fret

 ae  फिर  भी  निदेशक  बना  रहा  ।  श्री  जैन  ने  झपने  बयान  में  बताया  कि  उक्त  समवायों  पर  उनके

 सक्रिय  प्रभाव  का  किन्तु  श्रास्तियां  सांझी  बनी  रहीं  ।  आयोग ने  ee a3  क्री

 तिथि  को  कोई  महत्य  न  देकर  कहा  है  कि  तब  से  विभाजन  सिद्ध  नहीं  होता  ।

 शान्ति  प्रसाद  जैन  ने  ग्रंथ  खरीदने  के  लिये  व्यय  की  गई  पूंजी  का  स्रोत  बताने  से  इनकार

 क्योंकि  इस  से  उसके  कई  आरोप  सिद्ध  होने  की  अ्राशंका  जो  समवाय  पंजीयक  दिल्ली  द्वारा

 उस  के  ऊपर  लगाये  गये  उसके  वकील  श्री  वेदव्यास  के  बयान  के  बाद  में  यह  कह  कर  गलत  सिद्ध

 करने  का  प्रयत्न  किया  गया  कि  उस  ने  श्री  जैन  के  के  बिना  वे  बयान  दिये  परन्तु  इस

 बात  को  लिखित  रूप  में  देने  से  इनकार  कर  दिया  ।  वास्तव  में  सभी  अंश  उनके  सांझे  किसी  एक

 व्यक्ति के  नहीं  थे  ।  विश्वास  भंग  भ्र  षड़यंत्र  का  दोष  सिद्ध  होता  हें  ।

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  ऐसी  हालत  को  देखते  हुए  समवाय  विधि  में  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता

 भ्रतुभः  हुई  ताकि  बोगस  निदेशक  न  रहें  श्र  कुछ  ही  लोगों  का  एकाधिकार  न  बना  रहे  ।  छोटे  प्रद
 धारियों  के  हितों  की  रक्षा  के  निमित्त  स्वतंत्र  निदेशक  होने  चाहिये  ।

 समवायों  को  श्रप्रने  लेखा  परीक्षक  नहीं  रखने  देना  चाहिये  ।  कार्यालय  लेखापरीक्षकों  का  भी

 कर्तव्य  होता  है
 कि

 वे  संतुलन  पत्र  की  जांच  करे  ।.  सरकार  का  उत्तरदायित्व है  कि  वह  गैर  सरकारी

 क्षेत्र  के  श्रंशाधारियों
 को

 धोखे  से  बचाने  की  व्यवस्था  करे

 मूल  श्रंप्रेजी  में



 Hore  डालमिया  जन  सेवायों  के  लिये  नियुक्त  ६  ERR

 जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 प्रस्ताव

 सुमत

 स्वैच्छिक  परिसमापन  dat का  मूल्य  ५  रुपये  प्रति  ter  घटा  कर  डालमिया-जैन ने

 करोड़ों  रुपये  कमाये  ।  हिसाब-किताब  छिपाये  गये  कौर  न्यायालय  ने  भी  परिसमापक  की  विलय  की

 योजना मान  ली  ।  ऐसा  उपबंध  होना  चाहिये  कि  न्यायालय  के  सामने  परिसमापन  के  मामले

 में  सभी  तथ्य  रखें  जायें  ।

 श्री  कृष्णपाल सिह  :  डालमिया-जैन ग्रूप  की  जांच  से  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की

 कुरीतियां पौर  गड़ेबड़े प्रकाश  में  कराई  हैं  ।  या  तो  विधि  में  त्रुटि  हे  या  विधि  के  प्रशासक  इन  को

 रोकने में  असमथ  हैं  ।

 श्री  दाजी  ने  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  विरुद्ध  जो  बातें  कही  हैं  मैं  उनसे  तो  सहमत  हूं  किन्तु  उनके

 राष्ट्रीयकरण की  बात  मुझे  नहीं  जंचती  ।  हमें  बीमारी
 का

 इलाज  करना  चाहिये
 न  कि  प्रेम  को

 काट  देना  चाहिये

 सरकार  ने  wat  तक  समवायों  के  प्रबंध  तथा  स्वामित्व  में  कलाकारों  ate  कर्मचारियों  को

 हिस्सा  न  देकर  बड़ा  अन्याय  किया  हू  ।  यदि  कर्मचारियों को  प्रबन्ध  में  हिस्सा  दिया  जाये तो  उससे

 एक  तो  हड़तालें  बन्द  हो  उत्पादन  बढ़ेगा  दूसरे  श्रंदाघारयों  के  हितों  की  रक्षा  हो

 क्योंकि  वे  उत्तम  प्रबंध  करने  में  सफल  होंगे  ।  areal  लोगों  को  दण्ड  मिलना  चाहिये

 किन्तु  लोगों
 का  नैतिक  स्तर  भी  उठाने  का  प्रयत्न  होना  हर  स्थान  पर  ऐसी  बुराइयां

 विधमान हैं  जिनका  उल्लेख  बोस  शभ्रायोग  ने  किया है  ।

 यह  ह  जैसा  कि  बोस  wavy  ने  भी  कहा  हें  कि  ये  बुराइयां  सभी  उद्योगों  में  विद्यमान

 फिर  अकेले  डालमिया-जैन को  ही  कयों  पकड़ा  गया ?  श्री  बनर्जी  ने  ठीक  कहा  ह  कि  इन  को  इसलिये

 पकड़ा  गया  ह  क्योंकि  इन्होंने  कांग्रेस  के  लिये  बहुत  श्रमिक  धन  नहीं  दिया  ।  अपराधी को  सुनवाई  का

 अवसर  दिया  जाये  फिर  दोषी  सिद्ध  होने  पर  द्ण्ड  दिया  जाये  ।

 हमें गर  सरकारी  क्षेत्र  को  बने  रहने  देना  चाहिये  ale  प्रबंध  स्वामित्व  में  कमरा  रियों  को

 हिस्सा देना  चाहिये  ।  प्रबंध  उपद्रवियों  को  ईमानदार  तथा  कुचल  होना  चाहिये  ।  हम  करते  हैं
 कि  सरकार इन  बातों  का  उपबंध  करने  के  लिये  समवाय  विधि  में  समुचित  संशोधन  करेगी  ।

 लेखा  परीक्षकों  को  भी  ईमानदार  भ्र  जागरूक  होना  चाहिये  ।  मरा  लोगों  के  साथ  हमें

 अनुचित  सख्ती  नहीं  करनी  चाहिये  बल्कि  परिस्थितियों  के  अ्रनुसार  उन  के  बारे  में  विचार  करना

 उचित है  ।  अपराधी  लोगों  की  सभा  के  समक्ष  ard  बात  कहने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये

 धौर  उसके  बाद  ही  कोई  निर्णय  किया  जाना  चाहिये  ।

 गयी  च०  का०  भट्टाचार्य  :  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  हमारे  सामने

 बोस  आयोग  तथा  दफ्तरी  समिति  के  श्री  जैन  की  उनकी  धर्मपत्नी  की  तारें

 तथा  डालमिया  फर्म  के  कर्मचारियों  का  अभ्यावेदन  ate  एशिया  उद्योग  का  भ्राभ्यावेदन  हैं  हमें

 इन सब  को  पढ़ने  के  पश्चात्  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचना  ह  ।  दफ्तरी  रिपो  के  पता  लग  जाने  में

 श्रव्य  किसी  निहित  cart  व्यक्ति  को  हाथ  होगा  ।
 ee

 मूल  अंग्रेजी  में



 १६  वादों  aay  (  डालमिया  जन  सत्कार्यों  के  लिये  नीय  क्त  Rory

 जांच  war  के  प्रतिवेदन  के  बारे  मैं

 प्रस्ताव

 श्री  जैन  की  धर्म  पत्नी  ने  कहा  हे  कि  १९५३  में
 पुलिस  को  पहली  सुचना  मिले  et),  वर्ष  हो

 गये  किन्तु
 न  तो

 कोई  रिपोर्ट  पेश  हुई  है
 न  ही  जांचे  समाप्त

 की
 गई  हे  ।  सरकार  को  इस  का

 शराब  देना  चाहिये  ।  डालमिया  फर्म  के  कर्मचारियों  ने  पूछा  हे
 कि

 oer  बड़ी  व्यवसायिक  फर्मों  के

 विरुद्ध  क्यों  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  जाती
 ।

 सरकार
 को

 इस  का  भी  उत्तर  देना  चाहिये
 ।

 श्री  जैन  ने  कहा  हे  कि  आयोग  के  निष्कर्षों  में  गलती  दूसरे  आयोग  द्वारा  ढूंढी  गई  गलतियों  के

 लिये  श्री  जैन  का  उत्तरदायित्व  तीसरे  आयोग  ने  जिस  तरीके  से  समूचे  मामले  पर  विचार

 किया वह  पुर्णतः  न्यायोचित  नहीं  ।  दफ्तरी  समिति  ने  बोस  झ्रायोग  के  निष्कर्षों  को  सही  माना  ह

 कौर  श्री  जेन  की  शिकायत  का  खण्डन  किया  ह  |  समवाय  विधि  में  संशोधन  के  बारे  में  बोस  प्रयोग

 और  दफ्तरी  समिति  के  निष्कर्ष  एक  हैं  ।  डालमिया-जन  एयरवेज  द्वारा  पंजी  हटाने  के  बारे  में  उन्होंने

 लिखा  है  कि  उनका  पंजी  से  युद्धोपरांत  मोटरें  af  खरीदने  का  इरादा  था  |

 १६४६  में  भारत  के  लिये  भाग्यशाली समय  था  कौर  डालमिया-जैन के  लिये  भाग्यद्वीनता

 क्योंकि  तब  लयाकत  अर्ली  बजट  से  अंश  बाजार  में  अत्यधिक  मन्दी  श्री  गई  थी  ।

 जांच  में  छः  लग  चके  हैं  ।  पता  नहीं  कितना  कौर  समय  लगेगा  ।  एक  वकील

 ares  धोखेबाजी  ग्राही  के  मुकदमे  चलाये  जाने  को  युक्तिसंगत  ठहराया  ह  ।

 कुछ  लोग  समाज  का  अपना  स्थान  बना  जनता  से  सरकार  से  धन  प्राप्त  करते  हैं

 उसके  द्वारा  सरकारी  तंत्र  के  ऊपर  नियंत्रण  करके  अप  ने  श्राप  को  अधिकाधिक धनी  बनाते  हैं

 श्री  शास्त्री  की  सिफारिश  भी  इस  बात  की  पुष्टि  करती  इस  से  हम  इस  निर्णय  पर  पहुंचते  हैं
 कि

 किसी  न  किसी  स्तर  पर  सरकारी  अघिकारी  भ्र  व्यापारी  लोगों  में  भ्रनुचित  सम्बन्ध  स्थापित  हो  कर

 इस  प्रकार  की  गड़ेबड़े  की  जाती  हैं  यदि  इन  दोनों  ने  ठीक  से  काम  किया  होता  तो

 देश  की  स्थिति  बहुत  अच्छी  होती ।

 यह  सब  कम  fata  के  कारण  नहीं  किये  जाते  अपितु  लांच  के  कारण  किये  जाति  हैं  ।
 यदि  इसे  न  रोका  गया तो  जहां  एक  शोर  तो समाज का  आयोजित  निर्माण  चल  है  दूसरी

 झोर  उसमें  विष  व्याप्त  हो  रहा  है प्र ौर  इसका  भयंकर  परिणाम  होंगा  ।  इसे  रोकने  के  लिये  नैतिक

 मूल्यों  को  प्रमुखता  देनी  होगी  जिस  पर  गांधी  जी  ने  बहुत  जोर  दिया  था  कौर  प्रधान  मंत्री  भी

 बल  दे  रहे  हैं  ।  नैतिक  स्तर  को  ऊंचा  उठा  कर  ही  इन  बुराइयों को  दूर  किया जा  सकता  है  ।

 मैं  विरोधी  दलों  से  कंपिल  करूंगा  कि  वे  परम्परागत  नैतिक  नियमों का  पालन  करने  से  लोगों

 को  रोक  सकते हैं  किन्तु  उनको  वैकल्पिक  सिंद्धान्त  नहीं दे  पाये  उनकों  चाहिये कि  वे  मेरे  साथ

 इस  कपिल  में  सहयोग  दें  कि  मनुष्य  को  उतना  ही  लेने  का  हक  होता  है  जितना  उसकी  wa  मिटाने

 के  लिये  पर्याप्त  हो  ।  लोगों  में  धर्म  बुद्धि  की  होनी  चाहिये  ।  तभी  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता

 है  |

 छी  उ०  मू  ०  त्रिवेदी  इस  भारी  भरकम  रिपोर्ट  से  निष्कर्ष  निकलता  है
 कि

 मनुष्य  अधिकाधिक  धन  प्राप्त  करने  के  लालच  के  कारण  इस  प्रकार  की  बंडी  बराइंयां

 समाज  में  व्याप्त  होती  हैं  |  परन्तु  इस  स्थिति  के  लिये  कौन  उत्तरदायी  है
 ?  श्री  डालमिया  कांग्रेंस

 को  बहुत  भारी  रकम  दिया  करते  थे  ।  ौर  इसी  कारण  सरकार  वर्षों  तक  क्य चप बेठी  ।  धनी  लोगों

 झंप्रेजी  में



 ०२३७  डालमिया  जेन  समवायों  के  लिये  नियुक्त  ६  १९६३

 जांच  ध्यानयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 प्रस्ताव

 उ०  मैच

 का  पेस  पर  सरकारी  तंत्र  पर  अघिकार  होते  के  कारण  उनकी  बातें  छिपी  रहती  हैं  ।  उं

 मुन्द्रा  wife  के  अनेक  गोलमाल  ऐसी  ही  स्थिति  में  हुए  हैं  ।  हम  लोग  राजनीतिक  जीवन
 के

 कारण

 बहुत  सी  बातों  को  छिपाते &  ।  जो  व्यक्ति  लोगों  की  खून  पसीने की  कमाई को  हड़पता  है  वहू  दृष्ट

 होता  है  ।  परन्तु  wrasse  की  बात  है  कि  वर्तमान  विधि  के  अनुसार  अपराधी  अपराध  को  स्वीकार

 नहीं  करता |

 इतनी  भारी  रिपोर्ट  को  बनाने  में  छः  बीत  गये  रोक  फिर  भी  इसमें  यही  कहा  गया  है  कि

 श्रप्रेतर  जांच  की  आवश्यकता  है  ।

 प्राइवेट  की  बात  है  किः  जजों  ने  जिन पर  भारी  खच  किया  जाता  है  डी०  जे०  एयरवेज  के

 मामले में  समवाय  विधि  की  धारा  २८२  का  उल्लेख  किया  है  जब  कि  यह  घारा  पुरानी  विधि

 मेंतोहै  किन्तु  FRR  की  विधि में  नहीं  ।  उन्होंने यह  भी  देखने का  प्रय  नहीं  किया  कि  अपराध
 किस  ay  में  किया  गया  था  |

 इस  जांच  का  क्या  फल  gare  जिस  पर  इतना  भारी  खं  किया  गया  है  जब  कि  इस  पर  इतना

 समय  नष्ट  होने  पर  भी  भ्र ग्रे तर  जांच  की  जरूरत  समझी  गई  है  कौर  इसका  फल  भी  बहुत कम  होने

 वाला है  ।  सब  निहित  स्वार्थी  लोग  अपना  पेट  भरने में  लग  हैं  कौर  यह  लोभ  समाप्त  नहीं  होता

 कया  हम।री  विधि  तथा  शिफर  अपराधी  को  पकड़ने  में  समय  नहीं  हैं  ?  मुझे  सुचना  मिली  कि

 QeVa  ग्रोवर  १९४५७  के  बीच  कुछ  लोग  मौके  से  ७  करोड़  की  विदेशी  मुद्रा  ले  गये  जिसकी  सुना

 गृह  मंत्री  को  दे  दी  परन्तु  ford  बैंक  शादी  के  बड़े  बड़े  रखकर  कया  इन  बातों का  पता  नहीं  लगा

 आयकर  से  बचने  के  लिये  लोग  काफी  कम  लेते  हैं  ।

 १९५३  में  संयुक्त  स्कन्ध  सेवायों  के  पंजीयक  ने  एक  लम्बी  चौड़ी  शिकायत  दर्जे  की  थी  पौर

 १९ ५६  में  आयोग  नियुक्त  किया  गया
 ।  इन  तीन  वर्षों  में  क्या  जांच  की  गई

 ?
 विधि  का  एक  सिद्धान्त

 हैं  कि  अपराध  को  करने  वाले  व्यक्ति  पर  विशिष्ट  आरोप  लगाया  जाए  ।  एयरवेज

 समवाय  के  सभापति  ae  जैन  समवाय  के  yea  सदस्यों  द्वारा  ~ ——Ue  बात  मैंने  अपराध  विधि  में में

 कहीं  नहीं  पढ़ी  ।  कोई  निगमित  निकाय  समवाय  विधि  या  प्रतिरक्षा  अघिनियम  के  झ्रम्तगंत  ही

 अपराध  कर  सकता  है  रोक  उसका  दण्ड  जेल  भेजना  नहीं  है  ।  क्या  डालमिया  जेन  एयरवेज  को  जेल

 भेजा  जाएगा  ?  उस  ने  cass  पहले  अपराध  किया  कौर  राज  उस  पर  चर्चा  हो  रही  है  ।  इतना  समय

 जांच  में  ही  नष्ट  हो  गया
 |

 राज  प्रातःकाल  के  एक  दस्तावेज़  के  द्वारा  पता  चला  कि  मामला  श्री  सतीशचन्द्र  ज़िला

 मैजिस्ट्रेट  के  सामने  है  ।  क्या  इस  हालत  में  लोक  सभा  में  की  गई  चर्चा  का  न्यायपालिका  के  निर्णय  पर

 असर  नहीं  पड़ेगा  ?

 बोस  प्रयोग  ने  देवा  भर  से  कुछ  दस्तावेज़  काबू  करने  के  लिये  जिला  मैजिस्ट्रेट  को  कहा  कौर  वे

 कागज  जब्त  करने  के  लिए  वारंट  जारी  किये  गये  |  उस तंत्र  का  उपयोग  बोस  आयोग  द्वारा  नहीं  किया

 जाना  चाहिये  था  ।  धन  के  लिये  लोभ  लोगों  में  बहुत  बढ़ा  gar  है  ।  कोई  व्यक्ति  समवाय  के  साथ

 सौदा  करके  घन  हड़प  करता  है  पर  कर्मचारियों  को  नौकरी  से  निकाल  कर  उसे  मुआवजा  दिया

 जाता है  क्योंकि  धन  गरीब  अंशधारियों का  होता  है  ।  धनी  लोगों  की  निर्दयता  से  कर्मचारी



 श६  Rsck  (TH)  डालमिया  जेन  सवारियों  के  लिये  नियुक्त  ere

 जाच  4h  AITGQQe अयोग के  के  बारे में

 प्रस्ताव

 स्त हैं  किन्तु  उस  निर्दयता  की  जांच  करने  का  क्या  उपयोग  जबकि  हम  जानते हैं  कि  घनी  लोग

 निदेश  होते  हैं  ।

 ग्र प्रे तर  जांच  कीਂ  सिफारिश  आयोग  ने  की  है  ।  यह  कब  तक  चलती  रहेगी  आखिर  इसकी

 कोई  सीमा  होनी  चाहिये  ॥

 जब  इस  कम्पनी  ने  ११४  झुक  ग्रंशघारी  बनाये  तब  क्यों  सरकार  ने  तुरन्त  कारवाई  नहीं  की  ।

 शर इन  झूठे  अंशधारियो ंने  १०  से  २०  हजार  रुपये  तक
 घन

 लगाया
 |

 किन्तु  उनका  कोई  eas

 नहीं  था  ।  हमने  इसको  कहने  दिया  ।  १९४८  में  लोक  लेखा  समिति  के  एक  प्रतिवेदन  में  लिखा  है

 कि  हमने  इस  प्रकार  की  बातों  को  बर्दाश्त  करने  की  कैसे  आदत  डाली  ।  एक  समाचार  था  कि

 १०  लाख  रुपये  की  इमारतें  बनाई  गईं  कौर  केवल  तीन  वो  तक  किराया  मिला  ।  फिर  जांच  हुई

 शर  मालूम gar  कि  ऐसी  कोई  इमारत ही  नहीं  बनाई  गई थी  ।  यह  बात  १९४८  की  है
 ।  किन्तु

 हम  ऐसी  सब  झूठी  बातों  को  सहन  करते  ह  सरकारी  एवं  गैर  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  ।  ये

 हासिल  तथ्य  हैं  ।  क्या  इसका  यह  त्रय  है  कि  इन  बातों  की  जांच  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 प्रशन  गदा  होता  है  कि  क्या  समवाय  निरीक्षकों  को  सड़क  नहीं  रहना  क्या  समवाय

 रजिस्ट्रार  का  सेवायों  के  प्रशन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होना  चाहिये  |  कया  उन्हें  मुफ्त  में  भारी  वेतन

 पाने  चाहियें
 ?  शिकायतें  ard  हैं  किन्तु  कोई  पत्ता  भी  नहीं  हिलता  ।  क्यो  ऐसे  मामलों  में  जांच

 के  ऊपर  जांच  करने  में  भी  समय  नष्ट  किया  रहना  चाहिये
 ?

 हमें  बुराइयों  को  ढूंढ  कर  उनका

 हल  निकालना  चाहिये  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  बातें  न  होने  पायें  जिससे  देश  को  हानि  हो  ।

 हमारे  देग  के  अन्य  व्यापारी  भी  वहीं  कर  रह  हैं  जो  डालमिया-जन  नदी  सेवायों

 ने  किया  है  ।  मैंने  एक  समवाय  के  विषय  में  सना  था  उसमें  एक  विख्यात  व्यक्ति  ने  wart  का  मलय  शिरा

 कर  सारे  wa  स्वयं  खरीद  लिये  थे  ।  ऐसी  बातें  हो  रही  हैं  ।  र  सब  जानते  हैं  कि  ऐसा  हो  रहा  है

 मंत्री  भी  जानते  हैं  कौर  सरकार  भी  ।  फिर  वह॒  संसद  को  यह  सुझाव  क्यों  नहीं  देते  कि  इसके  उपचार

 के  लिये  उपयुक्त  उपाय  निश्चित  करे  ।  उद्योगों  को  सरकारी-क्षेत्र  लेने  से  इस  समस्या  का  समाघान

 नहीं  हो  सकता  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  €  २०  करोड़  रुपये  की  लागत  लंगा  कर  १  २६  करोड़  का  लाभ

 gare  ।  यह  नक  नहीं है  ।

 अपना  है  कि  प्रतिरक्षा  उद्योग  जैसे  महत्वपूर्ण  उद्योगों  को  हम  गैर  सरकारी  लोगों  के  हाथों

 में  नहीं  छोड़  सकते  ।  किन्तु  तन्य  उद्योगों  को  हमें  अपने  frat  में  नहीं  लेना  चाहिये  ।

 meg  !  चाहे  करदाता  रुपया  सीधा  बाजार में  लगाये  या  सरकार  उससे  कर  के  रूप

 में  लेकर  सरकारी  क्षेत्र  में  लगाये  दोनों  हालतों  में  उस  घन  की  रक्षा  की  समुचित  व्यवस्था  की  जानी

 afer  ।  इसके  लिये  एक  उपयुक्त  उपाय  खोजने  की  झ्रावइ्यकता  है  शर  यह  प्रतिवेदन  हमारे

 लिये  एसा  उपाय  खोजने  का  आघार  प्रस्तुत  करता  है  ।

 किन्तु  विधान  बनाना  ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  इस  बात  की  भी  आवश्यकता  है  कि  उस  विधान

 का  ठीक  तरह  से  पालन  करने  की  श्रावक  व्यवस्था  हो  ।  समवाय  अधिनियम  में  भी  स्ब  प्रकार  के

 झपराघों  उल्लेख  किन्तु  फिर  भी  उसके  उपबन्धों  का  उल्लंघन  किया  जाता  मैं  किसी  व्यक्ति

 के  विषय  में  कुछ  नहीं  किन्तु  सारा  व्यापारी  aq  ही  अपने  विधि-सम्बन्धी  ज्ञान  का
 दुरुपयोग  कर  के  धन  का  शोषण  कर  रहा  है  ।  इसलिये  इस  विधि  में  जो  कमियां  हैं  उन्हें  पुरा

 किया  जाना  चाहिये  ।
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 जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में
 प्रस्ताव

 महेश  दत्त  मिश्र  :  श्रीमान्  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  gif  आपने  मुझे  इस

 गम्भीर  विषय  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  ।  देना  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  के  विषय  में  लुभा
 में  कई  बार

 चर्चा  हो  चुकी  है  ।  इस  प्रकार  इस  प्रतिवेदन  को  विस्तृत  दृष्टिकोण  से  देखने  के  पर्वत  मैं  cat

 निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हूं  कि  इसे  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचना  हमारे  लिये  sofia

 नहीं  इस  प्रतिवेदन  में  ग्रोवर  दफ्तरी-दा  स्त्री  प्रतिवेदन  में  कुछ-कामयाब  ऐसी  हैं  कि  जिनके  कारण

 हम  किसी  वग  अथवा  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकती  ।  मैं  ऐसे  क्यों  wt  विस्तृत

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  देखत  हूं  ।  पूंजीवाद  देश  के  लिये  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  किन्तु  इस  प्रतिवेदन  के

 देखने से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  वह  बेलगाम  हो  कर  कार्य  कर  रहा  है  कौर यह  बात  केवल

 मिया  जन  ग्रूप  तक  ही  सीमित  नहीं  ।

 स्वयं  यूं  विवाद  में  कोई  दोष  नहीं  है  ।  उनका  ध्येय  धन  कमाना  है
 ।

 दोष  तो  यह  है  किं  पहले
 व्यावसायिक  नैतिकता  का  जो  स्तर  था  कौर  जो  ध. प्रौदर्श  थे  वह  सब  नहीं  रहे ।

 हमने  भी  इस  विषय  में  पुलिसमैन  जै  सा  दृष्टि  कोण  अपना  लिया  है  ।  १६४७  से
 हमे  भ्रष्टाचार

 के  विषय  में  सुनते  mas  |  १६४७-४८  में  कांग्रेस  समिति  ने  जनता  के  आचरण  का  प्रमाप  निश्चित

 करने  के  सम्बन्ध  में  एक  संकल्प  पारित  किया  था  ।  उसने  भी  देश  में  तीव्र  वाद-विवाद  को  जन्म

 दिया  ।  तब  से  हम  भ्रष्टाचार  की  इत  देश  व्यापी  समस्या  के  बारे में  बहस  करते  किन्तु

 MAT  की  बात  है  कि  हम  अभी  किसी  निवक्ष  पर  नहीं  पहुंचे  ।  इसलिये  मुझे  भय  है  कि  यदि  हमने

 इस  पर  विस्तृत  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  विचार  नहीं  किया  तो  यहां  भी  हम  किसी  निष्कर्ष  पर

 नहीं  पहुंच  सकेंगे  पायेंगे  ।

 इसलिये  मेरा  यहं  सुझाव  है  कि  इस  प्रतिवेदन  पर  कोई  निणंय  लेने  से  पूर्ण  सरकार  को  चाहिये  कि

 देश  के  भ्रमण  बड़ेबड़े  व्यापारी  वर्गों  की  भी  व्यापक जांच  की  मुझे  विश्वसनीय  सुत्र  सें  मालूम

 शुभ्रा है  कि  ज़ो  बातें  विविन  बोस  प्रतिवेदन  में  कही  हूं  वह  देश  की  अन्य  बड़ी-बड़ी  व्यापारी  संस्थाओं

 मे ंभी  विद्यमान है  ।

 ऐसा  भीਂ  प्रतीत  होता  है  कि  सरकारी  भ्रषिकारियों  कौर  व्यापारी  वर्ग  के  बीच  गुप्त  सम्बन्ध

 बने  हुये  इस  बात  की  भी  जांच  की  जाये  ।  किन्तु इस  का  में  अधिक  विलम्ब ने  किया  जाये  ।  इसके

 लिये  एक  समय  सीमा-निश्चित  की  जानी  चाहिये  ।  जांच  के  बाद  यदि  यहं  निष्कर्ष  निकले  कि  दूसरी

 व्यापारी  संस्थाओं  में  भी  प्रकार  की  यथा  हैं  तो
 फिर  केवल  डालमिया  जैन  ग्रुप  विरुद्ध  ही

 कार्यवाही  की  जाये  ?  जब  हमारे  पास  इस  बात  पर  विश्वास  करने  के  निश्चित  कारण  हैं  कि  अन्य

 व्यापारी  संस्थाओं  में  भी  भ्रष्टाचार है  तो  फिर
 एक  ही  संस्था  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करना  उचित  नहीं  ।

 १९४६  से  यही  स्थिति  बनी  हुई  है  ।  कुछ  लोग  यहं  समा  धान  प्रस्तुत  करते  हैं  कि  उस  समय  युद्ध

 काल  में  लोग  पेसा  कमाने  की  धन  में  थे  कौर  इसलिये  कुछ  वर्षों  तक  यहं  प्रवृत्ति  चलती  ही  रहेगी  ।  कुछ

 लोग  ag  कहते  हैं  कि  नवोदित  प्रजातन्त्र  ;  ऐसा  ही  होता  है  ।  किन्तु  जब  १६  वर्ष  हो  गये  हैं  ।  wa  भी

 यदि  यह  ह] कुश्नरथाय  बन्द  न  हुईं  तो  यह  प्रजातन्त्र  के  लिये  ही  नहीं  अपितु  स्वयं  पूंजीवाद  के  लिये  घातक

 सिद्ध  क्योंकि वहू  हमेशा  इसी  करे  पर  नहीं  चल  सकेंगे  ।  यहां  होने  वाली  चर्चा  का  वृतान्त

 समाचारपत्रों  में  निकलना  है  ।  वह  जनता  के  मस्तिष्क  को  भ्रांदोलित  करते  हैं  ।  जनता के  जागरुक  होने

 पर  पूंजी  कारनामे  जारी  नहीं  कह  सकेंगे
 ।

 waist  में
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 डालमिया  जेन  समवायों  के  लिये  नियुक्त  ६०३१

 जांच  mam  के  प्रतिवेदन  के  बारे  मैं

 प्रस्ताव

 मैं  सभा  से  अ्रनुरोध करता  हुं  कि  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  करते  समय  संयम  से  काम  लें  ।  क्योंकि

 हम  न्यायालय  के  रूप  में  डालमिया  जेन  मामले का  फैसला  नहीं कर  रहे  अपितु  विस्तृत  सामाजिक

 कोण  से  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 हमें  देश  की  जनता  सभी  सम्बन्धित  लोगों  को  तथा  राष्ट्रीय  उत्पादन  वितरण  के  कार्य  में

 संलग्न  लोगों  को  यह  बता  देना  चाहिये  fe  श्री  तक  जो  BG  हो  गया  है  वह  चरागे  नहीं  झाग

 कई  भी  भ्रष्टाचार में  भाग  नहीं  सरकार श्री  जागरूक  हैं
 रोक  भ्रष्टाचार में  भाग  लेने  वाले

 व्यापारी  समुदाय  तथा  सरकारी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  प्रभावात्मक  कार्यवाही  कर  रही  है  तो  इससे

 सभीं  लोग  सन्तुष्ट हो  जायेंगे  |

 धीरे  धीरे  पनपने  वाले  लोकतन्त्र  में  समाजवाद  के  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिये  एकमात्र  सावन

 सरकारी  क्षेत्र  की  स्थापना  ही  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  लाभ  कमा  लोगों  से  ईमानदारी  TAT

 पूर्वक  कार्य  करा  कर  तथा  प्रिय  ऐसे  कायें  करके  पूंजीवादी  संस्थानों के  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  साथ

 प्रतिस्पर्धा wt  सकता  है  ।  केवल  सरकारी  क्षेत्र  अथवा  सहकारी  संस्थानों  अथवा  अन्य  ऐसी  बातों  के

 द्वारा ह  इस  भ्रष्टाचार  तथा  इन  बुराइयों  को  दूर  किया  जा  सकता  है  ।  हमें  इस  बात  पर  जोर  दे  न

 चाहिये  कि  सरकारी  क्षेत्र  के विकास  पर  अधिकाधिक  ध्यान  दिया  इसे  उत्पादन  के  क्षेत्र

 सरकारी  क्षेत्र  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करने  का  अवसर  दिया  जाय  जिससे  जान  सकें  कि  हम  अधिक

 अच्छी  तथा  अधिक  सस्ती  उत्पादन  कर  सकते  हैं  ।  इसी  के  द्वारा  उपभोक्ताओं  तथा

 धारियों  के  धन  पर  पनपने  वाले  भ्रष्टा  चार  को  रोका  जा  सकेगा  |

 व्यापार  प्रशासन में  तथाਂ  सामान्य रूप  सें  देश  में  कदाचार  तथा  भ्र दक्षता  शादी के

 सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  सामान्य  सामाजिक  जांच  कीं  जानी  चाहिये  जिससे  कि  हुम  कुछ  प्रभावात्मक

 कार्यवाही  करने  के  लिये  किन्हीं  निष्कर्षों  पर  पहुंच  सकें  ।

 met  में  में  att  संसद विज्ञ ों  से  यह  कहुंगा  कि  दूसरों  के  आलोचना  करने  से  प्रशासन

 व्यापार  तथा  अन्य  स्थानों  पर  फैले  भ्रष्टाचार  तथा  बुराइयों  की  बात  करने  से  पहुंचे  यदि  वे

 को  खोजें  तो  वें  पायेंगे  कि  वे  भी  इसके  लिये  उत्तरदायी  उन्होंने भी  किसी न  किसी  रूप  में

 इसमें  अ्रंशदान  किया  इसका  समर्थन  किया  तो  फिर  हमें  यह  निर्णय  करना  होगा  कि  भष्टाचार

 समाप्त  किया  जाना  चाहिये  सिवा  प्रभावात्मक  कार्यवाही  प्रारम्भ  हो  ।  तथा  इससे लोग

 भी  सन्तुष्ट  हो  जायेंगे  |

 श्रीमती  रेणका  राय
 :

 विवियन  बोस  योर  के  प्रतिवेदन  से  देश  की  जनता  को  यह

 जानकर  दुःख  पहुंचा  है  कि  गैर-सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  कुछ  समय  से  ऐसी  भ्रष्टाचार  तथा

 दुष्कर्म  किये  जाते  रहे  हैं  जिससे  न  केवल  सरकारी  राजकोष  को  अपितु  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों

 को  जिनमें  निन  लोगों  के  अरंड  हानि  पहुंची  है  ।

 मन्त्री  महोदय  ने  यह  कहा  था  कि  कम्पनी  का  एडमिनिस्ट्रेशन  के  बनने  के  पश्चात्  बहुत  सी

 कमियां  दूर  कर  दी  गई  हैं  परन्तु  यह  केवल  एक  हीं  व्यापारिक  संस्था  का  मामला  नहीं  देश  की

 अनेकों  संस्थापकों  द्वारा  अपनाये  गये  भ्रष्टाचार  भी  हमारी  जानकारी में  रखा  रहे  हैं  ।

 हम  इससे  सहमत  हैं  कि  भ्रामक  विकास  के  समय  गैर-सरकारी  उद्योग  भी  होना  चाहियें  परन्तु

 इस  उद्योग  का  व्यापारिक  नैतिक
 सिद्धान्तों

 की  सीमा में  ही  काय

 करना  चाहिये
 देश  में  के

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जांच  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 प्रस्ताव

 teat

 सरकारी  उद्योग  का  उद्देश्य  यथा  सम्भव  शीघ्र  धनवान  बनना  ही  रह  गया  है  ।  बोस

 महान्यायवादी  तथा  श्री  शास्त्री  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  के  अनुसार  समवाय  fata
 में

 after

 ही  संशोधन  किये  जाने  चाहियें  ।

 वास्तव में  प्रशासन  व्यवस्था  में  एकीकरण  की  कमी  के  कारण  बहुत  सी  कमियां हैं  ।  वाणिज्य  तथा

 Sart  मन्त्रालय  में  कम्पनी  लॉ  एडमिनिस्ट्रेशन  डिपार्टमेंट  तथा  उद्योग  विनियमन  तथा  नियन्त्रण

 अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  कार्य  करने  वाले  विभाग  में  कोई  समन्वय  नहीं  है  ।  इन  दोनों  ahr  नियमों  के

 उपबन्धों  को  ठीक  प्रकार  से  लागू  किये  जाने  के  लिये  इन  दोनों  विभागों  में  समन्वय  होना  चाहिये  |  इसी

 प्रकार  ey  सम्बन्धित  सरकारी  विभागों  में  भी  समन्वय  होना  चाहिये  ।  प्रशासन  व्यवस्था  को  दृढ़  किया

 जाना  चाहिये  तथा  पूंजी  निर्गमन  स्टाक  एक्सचेंज  तथा  वित्तीय  संस्थानों  की  स्थापना  शादी

 जेसे  भ्रमण  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  ।

 जबकि  देश  के  उद्योग  में  लगे  हुए  व्यक्ति  यहां  तक  भ्रष्टाचार  पर  उतरे  हुए  हैं  कि  वे  कार्य

 कराने  के  लिये  किसी  भी  सीमा  तक  घूस  देने  के  लिये  तयार  रहते  हैं  तो  हमें  समवायों  के  सम्बन्धित

 मामलों  में  कार्य  करने  के  लिये  सरकारीਂ  प्रशासन  व्यवस्था  में  उच्च  शाक्ति  प्राप्त  अपना  उत्तरदायित्व

 समझने  वाले  ऐसे  अधिकारियों  को  लगाना  चाहिये  जो  कि  इन  घूसों  के  प्रलोभन  में  न  are  तथा  जिन्हें

 इस  विषय  का  प्राविधिक  ज्ञान  भी  हो  ।

 सरोजिनी  महिषी  पीठासीन

 विवियन  बोस  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  सरकारी  कोष  के  साथ  १४४५  लाख

 रुपये  का  सरकारीਂ  क्षेत्र  की  समवायों  के
 साथ  २६०  लाख  रुपये  का  छल  किया  गया  है

 |
 उन  लोगों के  हित

 लिये  जिन्होंने  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  में  घन  लगाने  के  स्थान  पर  गेर-सरकारी  उद्योगों  में  धन  लगाया

 है  तथा  भविष्य  में  अन्य  व्यापारिक  संस्थानों  द्वारा  भ्रष्टाचार  के  इस  पथ  का  कुसमय  किये  जाने  को

 रोकने  के  लिये  सरकार  कदम  उठा  रही  है  ?  इस  भ्रष्टाचार  को  न्यायालय  में  सिद्ध  करने  में  तो

 समय  लगेगा  तथा  कुछ  व्यापारीगण  ऐसे  भी  हैं  जो  कि  यदि  उनके  लाभ  ्  रहें तो  वे  जेल  जाने

 अथवा  करोड़ों  रुपये  का  श्रथेंदण्ड  देने  में  भीਂ  अपना  अपमान  नहीं  समझेंगे  इस  भ्रष्टाचार  तथा

 इन  बुराइयों  को  रोकने  के  लिये  कुछ  सत्य  प्रभावकारी  कदम  उठाने  होंगे  ।  जिन  सवालों में  दोष  झा

 गये  जो  प्राविधियों  के  अधिकार  में  हैं  परन्तु  जो  अच्छा  लाभ  कमा  रही  हैं  उनको  दण्ड  देने  के

 उनका  लाभ  उनसे  ले  लेने  के  उनका  राष्ट्रीयकरण  तुरन्त  ही  किया  जाना  चाहिये  ।  डालमिया

 दादरी  सीमेंट  कम्पनी  इसका  एक  उदाहरण  है  जिसका  राष्ट्रीय  करण  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  यह  नहीं

 कह  रही  कि  सभी  समवायों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  मिश्रित  wet  व्यवस्था  में  गेर-सरकारी

 वायों  को  भी  पनपने  देना  होगा  परन्तु  जो  समवाय  सीमाओं  का  उल्लंघन  करें  उनका  दण्ड रूप  में

 तुरन्त  ही  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 जिन  स्थानों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  है

 तुरन्त  ही  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  जिन  संस्थानों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गय  है

 वे  भी  अच्छा  वयं  कर  रही  हैं  ।  उदाहरणों  चितरंजन  कारखाने  में  टाटा  द्वारा  बनाये  जाने  वाले  इंजनों

 से  सस्ते  व  भ्रच्छे  इं  जन  बनाये  जा  रहे  हैं  तथा  वह  सुचारू  रूप  से  चल  रही  है  ।  इससे  सट्टेबाजी  में  विश्वास

 करने  देवा  के  हत  के  विरुद्ध  केवल  झपने  निजी  लाभ  के  लिये  धनोपार्जन  करने  वाले  तथा  सरकारी

 को  हानि  पहुंचाने  वाले  लोग  हतोत्साहित  होंगे  |
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 जाँच  mam  के  प्रतिवेदन  के  बारे  मैं

 प्रस्ताव

 १सभापति  महोदय  :  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  ।

 fat  स०  मो०  बनर्जी
 :  एक  औचित्य पर

 ।
 यहां  पर  कोई  भी  मन्त्री  उपस्थित  नहीं  है  ।

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा-सचिव  :  माननीय  मन्त्रीਂ  ने  मुझ  से  यहां  उपस्थित

 पीने  के  लिये  कहा  है  ।

 fait  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :

 यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  है  जो  कि  पहली  ही  बार

 पाया  gait  सभा-सचिव  महोदय  उस  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  नहीं  इसी  से  यह  स्पष्ट  होता  है  कि

 सरकार इस  महत्वपूर्ण  यथा  गम्भीर  मामले  को  कितनी  गम्भीरता  से  ले  रही  है  ।  आयोग  ने  इस  मामले

 में  छः  वर्ष  का  समय  लगाया  सरकारी  राज्यकोष  से  इस  पर  लगभग  २७  लाख  रुपये  व्यय  किये  गये

 हैं  प्रौढ़  इस  प्रतिवेदन  से  पहुंची  ही  बार  यह  स्पष्ट  eat  है  कि  इस  तथाकथित  समाज ब्रा दी  प्रतिरूप  के

 समाजਂ तथा  सरकार  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  धूत  व्यापारियों  ने  आचरण  के  प्रत्येक  नियम  को  केवल

 उपहास  मात्र  हीं  बना  दिया  है  ।  इस  मामले  को  तो  बहुत  गम्भीरता  से  लिया  जाना  चाहिये  था  ।  परन्तु

 यूरी  की पुरी  सम्बन्धित  वित्त  मन्त्रालय  ,  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्रालय  तथा

 समाजवाद  में  सच्चा  विश्वास  रखने  वाले  प्रधान  मन्त्री  वे  भी  प्रतिनिधि  इस  समय  यहीं

 स्थित  नहीं  हैं  जबकि  यह  चर्चा  की  जा  रही  है  ।

 श्री  कानूनगो  :  मुझे खद  है  कि  मुझे  कुछ  समय  के  लिये  बाहर  जाना  पड़ा  था  ।

 गयी  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :  विपिन  बोस  आयोग  के  प्रतिवेदन  से  निजी  व्यापार  के  किरदारों  पर

 ही  प्रकाश  नहीं  पड़ा  है  परन्तु  समाजवाद  का  दम  भरने  वाली  वर्तमान  सरकार  के  कार्यकलापों पर  भी

 पड़ाਂ  है  जिसके  संरक्षण  में  कि  यहँ  सब  भ्रष्टाचार  तथा  गबन  चल  रहा  है  ।  सरकार  ने  इस  विषय  पर

 गम्भीरतापूर्वक  विचार  नहीं  किया है  ।  विवादास्पद  sea यह  नहीं है  कि  किसी  एक  व्यक्ति  को  दण्ड

 दिया  जाता है  प्रिया  नहीं  |  समाजवादी  अर्थव्यवस्था  का  विकास  करने  के  लिये  हमने  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  को  अरपना  कार्य  करने  का  दिया  है  ।  परन्तु  वास्तव  में  कुछ  ही  हो  रहा  है  |  माननीय
 मन्त्री  ने  कहा  था  कि  FEXR  तथा  REEo  में  समवाय  विधि  को  संशोधित  कर  दिया  गया  था  परन्तु  क्या

 वह  यह  कहूं  हैं  कि  इस  समय  में  भ्रष्टाचार नहीं  सरकार ने  उन  कम्पनियों के

 मामले  की  जांच  की  है  जिन्होंने  aw  में  व्यापार  प्रारम्भ  किया  था  ।  उनके  कथनानुसार वे

 REVS  में  प्लग  हो  गई  थीं  तथा  आयोग  के  अनुसार  सारा  धन  किसी  दूसरे  समवाय
 को  हस्तांतरित  कर

 दिया  गया  था  ।  इतने  समय  में  सरकार  ने  कुछ  भी  नहीं  किया  ।  वे  बातों  को  छिपाते  रहे  ।  दफ्तरी  शास्त्री

 प्रतिशत  दन  के  प्रथम  भाग  में  वास्तव  में  सरकार  का  भण्डाफोड़  किया  गया  है  कौर  इसीलिये  उन्होंने  इसे

 यहूं कहूं कहं
 कर  सभा-पटल  पर  नहीं  रखा  कि  ऐसा  करना  लोकहित  में  नहीं  है  ।  इन  विख्यात  विधियों  ने

 विवियन  बोस  आयोग  at  सिफारिशों  की  जांच  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  उनकें  पास  केवल

 प्रतिलिपियां  हैं  उनके  निष्कर्ष  कल्पनाओं  पर  आधारित  हैं  वे  न्यायालय  में  सिद्ध  नहीं  किये  जा

 सकते  |  अतएव  प्रौढ़  जांच  करना  झावइ्यक  है  ।  बताया  जाता  है  कि  वास्तव  में  €  कम्पनियां

 परन्तु  ह  जांच  के  दौरान  प्रयोग  ने  एक  अन्य  कम्पनी  को  क्षे  में  ले  लिया  ।  इनमें से

 भतों  थीं  तथा  चार  ने  किसी
 न

 किसी  प्रकार  खातों  में  गड़बड़ी  कर
 दी  |

 लेखा  पुस्तकें नष्ट
 कर

 दी  गई  खातों  में  गड़बड़ी  की  कोई  साक्ष्य  नहीं  दिये  गये  तथा  दस्तावेज  दिखाये  गये  ।  फिर  भीं

 सरकार  ने  इन  दस  वर्षों  में
 न  तो

 कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  ही  न
 कोई  मुकदमा  ही  चलाया  बस

 केवल

 यह  निष्कर्ष  निकाला  है
 कि

 art  जांच  करना  आवश्यक  है
 ।

 was  में

 607  (Ai)  «1.3.--4,.
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 जांच  ara  के  प्रतिवेदन के  द्वारे  में

 प्रस्ताव

 सुरेंद्र  नाथ

 प्रारम्भ  में  २०
 कम्पनियों

 जाँच  आयोग  द्वारा  की  जानो  ~ qt,  फिर  केवल  १०
 ह् - क कपो ंं

 कराई  गई
 ।

 श्री  पाँच  कम्पनियों
 को

 जाँच  करने  के  लिये  इन्सपैक्टर  नियुक्त  रि किया जा  रहा  है  ।

 इनकी  जाँच  आयोग  द्वारा  हू  क्यों  नहीं  कराई  गई  थी  ।  यह  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  बात
 है  REX

 में  जिस  चोपड़ा  एण्ड  को  जाँच  के  लिय ेनियुक्त  किया  गया  था  उसे  पुनः  नियुक्त  किया

 जा  रहा  है  ।  उसके  नियुक्त  होने
 के  समय

 एयरवेज़
 ने  न्यायालय  में  समवाय  का  aihiard  रूप  से

 कारोबार  बन्द  कराने  के  लिये  याचिका दे  दी  ।  चोपड़ा एण्ड  कानों  ने  PEXR  में  अपना  प्रतिवेदन

 दिया  ।  पुलिस  ने  निर्थक  हू  तीन  वर्ष  तक  जाँच  इस  सोच  बहुत  लेखा  पुस्तकें  कहीं

 छिपा  दी  कौर  कोई  लाभ  नहीं  हुमा  |  फिर  सीमित  निदेश-पदों  पर  यह  भ्रायोग  नियुक्त  किया

 गया  |  अब  फिर  कहते  हैं  कि  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  कु  किया  जा

 सकता  |  के  नियुक्ति  के  समय  पुलिस  के  पास  जो  कागजात  थे  वे  आयोग  को  दे  दिये  गये

 थे  ।  wa  फिर  at  जाँचें  की  बीत  जा  tar  है  तो  १०-१५  वर्ष  को  matey  के  च्  क्या  कागजात
 उपलब्ध  हो  उन्हें  किस  प्रकार  प्राप्त  कया  जा  सकेगा  ?  सरकार  के  पास  उस  समय  पर्याप्त

 थीं  जिनके  अघन  उद्योगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  क  जा  सकत  थो  ।  इस  कार्य  की  विलम्ब

 के  दो  कारण  थे  पहला  तो  यह  कि  सरकार  इन  बुराइयों  को  संरक्षण  देना  चाहत  थ  तथा  दुसरा

 यह  कि  वास्तव  में  इनके  विरुद्ध  सरकार  इसलिये  कठोर  कार्यवाही  नहीं  करना  चाहत  थो  कि  एसा

 करने  से  सरकार  पर  यह  आरोप  लगाया  सकता  था  किः  वहू  केवल  उन्हीं  उद्योगों  के  साथ

 केवल  राजनीतिक  कारणों  .  से  ऐसा  रही है  |

 ग्रपराधी  को  तो  दिया  a  जानाँ  चाहिये  |  समवाय  fafa  के  केवल  संशोधन
 मात्र

 से

 हो  काम  नहीं  चलेगा  ।  व्याप।र  urge  संभी  कुप्रभावों  को  रोकने  का  एकमात्र  उपाय यही  है
 कि

 सब  व्याप/रिक
 संस्थानों

 के  मामलों  को  जाँच  के  लिये  बिना  किन्हीं  शक्तियों  वाले  इंस्पैक्टर  के

 स्थान  दफ्तरी  प्रतिवेदन  में
 स्वीकार

 को  गई  बाते  कें  ALTZ,  एक  आयोग  नियुक्त  किया  जाये

 कि  पूरा  पूरी  जाँच  करे  तथ  हम  देश  क  श्री  व्यवस्था
 में  निज  उद्योग  का  महत्व  स्पष्ट  रूप  से

 निर्धारित  कर  सकें  |

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हमें  प्रत्येक  चोट  का  तुरन्त  हो  राष्ट्रीयकरण  कर  देना  चाहिये  ।  निजी

 उद्योग  का  भा  हमारा  मिश्रित प्र् घं  में  एक  विशेष  महत्व  परन्तु  इसे  ग्र प्ट्प्य  हित  के  लिये

 हो  झपना  कार्य  करना  लिये  केवल  अपने  हो  स्वारथ  मात्र  के  लिये  नहीं  ।  ये  लोग  ay  दिन  सरकारी

 उद्योग  को  असफलताओं  तथा  ah  मूल्य  wie  के  सम्बन्ध  में  आलोचनायें  करतें  रहते हैं

 यह  महीं  देखते  कि
 निज  समवायों  में  कितनी  बरती  जा  रही  हैं  ।  उन  कुप्र थाश्नी

 को  Cy

 में  जो  समवाय  बिलकुल  भी  सहायता न  करें  तो  उन्हें  गई  सुविधाघरों  को  सरकार

 उत्तल  छान  लेना  ।

 इन
 कुप्रथाओं

 .. के  लिये  आगे  wt  किसी .  की  ara  क्र्हीं दै  निष्क्रियता  का

 परित्याग
 करके  आगे  कार्यवाह

 करने  के  सरकार  को  प्रयुक्त  होना  चाहियें  परन्तु  कठिनाई

 यह  कि  ज़ब  कभी  भो  भ्रष्टाचार
 कुप्रथाओं

 का  प्रशन  सता  है  तो  हमारे  प्रधान  मंत्री  महोदय

 को  aia  ,  उनका  व्यवहार  तथा  साम  बाघक  बन  खड़ा  जातों  हैं  ।

 राज  i  अथवा  डालमिया  अथवा  जेन-नहीं  प्र धि नियमों  का  उल्लंघन  करे

 are  किसी  कुप्रथा  को
 बरतें

 तो  हमें  ह  उसका  शत  प्रतिशत  साक्ष्य  तथा  प्रमाण
 देना

 प
 पड़ता  है



 १६  विशाल  १८८५  डालमिया  जैन  संवादों  के  लिये  नियत  ६३५

 जांच  अ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  धारे

 प्रस्ताव

 यह  सब  तो  सरकार  का  कार्य  किसी  बाहरी  व्यक्ति  के  लिये  ऐसा  करना  संभव  नहीं है
 ।

 mia  को  रिपोर्ट  से  जिनके  विरुद्ध  भ्रपराध  सिद्ध  हों  गया  हैं  उनके  चिरुंद्धं  कार्यवाही

 की  जानों  चहिये

 श्री  दाजी  ने  प्रशासनिक  श्रधिकरनों  के  लिये  कहा  तो  यह  भी  कहूंगा  कि  यदि  आप

 अंत्य  शक्तियों  प्रयोग  करने  में  असमर्थ  हैं  तो  शक्तियों  का  ही  उपयोग
 क
 करें  ।

 परन्तु  सरकार  को  होती  तो  समाजवाद  का  मंत्र  जपने  तथा  पूंजीवाद  एवं  एकाधिक  स्वाद
 के

 विरुद्ध  केवल  गात  गाने  की  इन  सब  तथा  दुष्कर्मों  को  देश  में  पनपने

 का  अवसर  रार कार  देती  है  ।

 |

 प्रति  वर्ष  कम्पनी  लो  एडमिनिस्ट्रेशन  यह  कहता  रहा  कि  उसकी  दाक्तियाँ  पर्याप्त  महीं  हैं

 परन्तु  कभ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  कलिंग  ट्यूब्स  लिमिटेड  ने  कलकत्ता  में  कारखाने  में
 काम  के  बजाय  १५  लाख  रुपये  का  जस्ता  चोर बाजारों  से  बेचा  था  ।  परन्तु  शिकयत  किये

 जाने पर  भा  कम्पन
 ला  एडमिनिस्ट्रेशन  कुछ  भी  नहीं कर  सका  ।  यदि  सरकार इस  विषय  में  गम्भीर

 देश  का  विकास  चाहती  है  तो  उसे  इस  एडमिनिस्ट्रेशन  को  पूरी  शर्वितयाँ  देनी  चहिये  ।  एक

 उच्चशक्तिं  प्राप्त  अधिकारों  वाला  अयोग  पहले ही  से  होना  चाहिये  जिससे  प्रारम्भ  में  ही  कुप्रथा द्र ों

 आदि  को  रोकता  जा  सके  शर  बाद  में  श्रोयोग  निम  क्त  करने  को  ऑ्रावस्यकरा  न  पड़े  ।

 हमारी  प्रौद्योगिक  नीति  का  पर्चवलोकन किया  जाना  कहिये  ।  सरकारी  श्र  गैर-सरकारी

 उद्यौग  अथवा सहकार  उद्योग के  क्षेत्रों  के  कार्य-क्षेत्रों  तथा  नियमों  अदि  क  स्पष्ट  रूप  से  परिभाषा

 कप  जान तव त  लिये  |  सरकारो  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  प्रारम्भिक
 ग्रसफलताश्रों  पर  ध्यान

 न
 देते

 हुए

 उन  को  यथासम्भव  दौर  विकास  के  लिये  प्रोत्साहित  करना  चाहिये  |  बिड़ला

 अदि  निज  उद्योगों  a  अपनी  बैकिंग  तथा  सामान्य  बीमा  संस्थायें  हैं  जिन  द्वारा  अ्रंदारधारियों  का

 धन  प्राप्त  करके  उसे  वे  अपने  स्वार्थसिद्धि  के  लिये  दुरुपयोग  करते  हैं  इस  को  रोकने  के  लिये

 इन  बैंकिंग  का तथा  टाटा  लौह-इस्पात  उद्योग  इरादी  का  राष्ट्  प्रकरण  किया  जाना

 चाहिये  |

 कम्पनी  ला  एडमिनिस्ट्रेशन के  बारे  मे  गोत्र  ates,  भाभा  समिति  की  पर्याप्त  सिर्फ़  रिदा  हैं  ।

 उनके
 यह  नहीं  कहा  जाना  कि  केवल  अपराधियों  का  पता  लगाने  तथा  उनको  दंड  देने

 के  लिये  थीं  ।  कमियों  को  दूर  करने  के  हेतु  वर्त  मान  विधियों  में  संशोधन  करने  तथा  आवश्यक  विधान

 के  लिये  ह  कदम  उठाये  जाने  चाहिये

 पद्धतियों  अपनाने  वाल ेव्यक्ति  चाहे  कोई  भा  वह  व्यापार  अथवा  संरकार  में

 चाहे  कितने
 हो

 उच्च  पद.पर
 उसके  विरुद्ध  तुरन्त  तथा  कठोर  कार्य वा  की  जानी

 यदि  ऐसा  नही ंकथा  जाता  तो  सरकार  पर  यह  दोष  लगाना  कि  वह  बड़े
 बड़े

 ei  चाल

 का  शिकार  बन  गई  है  गलते  नहीं  होगा  ।

 श्री  झंदिरंजन  )  :  एक  गम्भीर  विष॑य  को  ले ले  करारा  हम  इस  सदन  में  उसी  समीक्षा

 कर  रहे  हैं  ।  ऐसा  विषय  पहले  कभी  भी  हमारे  सामने  उपस्थित  नहीं  हमारी  है  ।
 लेकिन  बजाय  eer

 समीक्षा

 करने  के

 हम  लोग  कानून  विक  सत्कार  जी  कॉम  कर  रही  उसे  परं  विचार

 व्यक्त कर  ड्  हे  उसी  पर  ज्यादा  खोलें  रहै  प्रमी  हमारे  fea जे  मे  कही  है  कि Sa



 ६०३६  डालमिया  जन  सेवायों  के  लिये  नियुक्त  ६  १९६३

 जांच  शभ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 प्रस्ताव

 आफ  चेम्बसं  आफ  कमसे  से  हमें  श्रपना  सम्बन्ध  विच्छेद  कर  लेना  चाहिये  क्योंकि  उसके  कुछ  सदस्यों

 ने  कुछ  ऐसी  बात  कहीं  are  उस  में  सम्मिलित  होने  से  इन्कार  किया  ।  यह  जो  चोट  व्यक्तिगत

 नवाज़  है  ।  कभी  उन्होंने  टाटा  का  दृष्टांत  दिया  है  ate  कहा  है  कि  टाटा  ने  कहा  कि  मैं  सम्मिलित

 नहीं  हूंगा
 |

 यह  उनका  व्यक्तिगत  व्यवहार  व्यक्तिगत  पा चरण  है  इस  में  सरकार  कुछ

 नहीं
 कर  सकती है  ।  यह  एक  बहुत  बड़ा  व्यापारी  वर्ग  का  समूह  है  सनौर  इतने  बड़े  समूह  में  नगर

 एक  दो  गातो  करते  हैं  या  कुछ  इस  प्रकार  का  कायें  करते  तो  उसके  लिए  सारो  की  सारी

 गवर्नमेंट  को  दोषों  हम  यह  शायद  उचित  नहीं  होगा  ।

 दाज  साहब  ने  बहुत  सो  आ्रादशं  की  बात  कही हैं हैं  ।  भ्रादर्श  बात  सही  हा

 कसा  होना  क्या  होना  यह  सब  जो  उन्होंने  कहा  मैं  उससे  बहुत  कुछ  सहमत  हुं  ।

 लेकिन  विषय  यह  नहीं  विषय  यह  है  कि  ware  जो  परिस्थिति  हमारे  सामने  कानून  के  मुताबिक

 जिन  कम्पनियों ने  व्यवहार  नहीं  उनके  साथ  हमारा  कसे  व्यवहार  उनके  प्रति  हमारा

 क्या  दष्टिकोण  हम  उसको  कसे  समीक्षा  करें  |  झ्रादशं  wl  बातों  से  शायद  ही  कोई  व्यक्ति

 असहमत  हो  है  |  कोई  नहीं  कहता  कि  लूपहोल्ज़  को  प्लग  न  किया  जाये  |  कोई  नहीं  चाहता

 कि  इनकमटैक्स  का  gta  बन्द  न  कोई  नहीं  चाहता  कि  झ्रोहदे  के  प्रभाव  से  गलत  काम

 बड़े  बड़े  दफ्तरों  में  जा  कर  कोई  करवाये  ।  लेकिन  यह  कहना  कि  हमारे  प्रधान  अपना  सम्बन्ध

 बिल्कुल  विच्छेद  कर  ऐसे  बिंग  बिज़नेस  हासिल  यह  कसे  सम्भव  हो  सकता  है  या  कहाँ  तक

 उचित  हो  सकता  इस  पर  हमें  विचार  करना  चाहिये  |  अगर  इस  तरह  से  हम  झपने  को  सब  से

 अलग  करते  जाये  तो  केसे  काम  चल  सकता  है  ?  होना  तो  यह  चाहिये  कि  जिन  में  झाददं  हो  जो

 यहाँ  पर  ग्राहक  Ht  बात  करते  हैं  वे  उन  लागों  के  पास  जाय  जा  इस  तरह  को  गलत  बात  करते  हैं

 उन  को  उन  को  बतलाय  कि  तुम  ने  यह  ऐन्टी  नैशनल  काम  हज़ारों  समाज

 के  विपरीत काम  करने का  नतीजा  सारे  देश  पर  पड़ेगा  ।  जब  देश  नहीं  रहेगा  ता  वे  लोग  कहाँ  रहने  ।

 इस  तरह  से
 उन

 के  पास  जा
 कर  ग्रोवर  उन  के  मानस  पर  कुछ  प्रभाव  डाल  कुछ  न्र पतों  ऐक्शन

 दिखला कर  कौर  अपने  में  भ  वही  प्रवृत्ति  ला  कर  हम  काम  करें  ता  समझता  हूं  कि  उस  से
 ज्यादा  पड़ेगा  ।  अराज  नहीं  कल  नहीं  कुछ  ज्यादा  दिनों  में  लेकिन  इस  का  असर

 जरूर  पड़ेगा  |  में  इस  पालियामेंट  ने  कानून  बनाया  है  कौर  बहुत  से  सदस्य  काफी  दिनों  से

 यहाँ  कानूनਂ  बदलने  उन  के  हाथ  में  वे  जब  चाह  कानून  बदल  सकते  लेकिन  सरकार  तो  जो

 कानून  है  उस  के  मुताबिक ge  काम  करेगी  और  करना  भी  चाहिये  ।  अगर  वह  ऐसा  नहीं  तो

 कानून  की  मान्यता  नहीं  रहेगी  are  कानून  का  कोई  महत्व  नहीं  रहेगा  |

 अब  इस  रिपोर्ट  की  मैं  कई  रूपों  से  समो  क्षा  करना  चाहता  हूं  भ्र ौर  सदन  का  ध्यान  उस  की  तरफ

 आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  एक  काल  तो  सैन्य  REX G—E  का  है  जिस  की  चर्चा इस  रिपोर्ट  में  की  गई

 अराज  की  परिस्थिति  अज  के  वातावरण  में  हम  चाहे  जो  भी  कह  लेकिन  जब  हम  उस  समय

 को  बात  करते  पुराने  समय  की  बात  करते  तो  उस  समय  में  जाना  पड़ेगा  अर  उस  समय  की

 परिस्थिति  उस  के  वाकयात  महे  नजर  रख  कर  विचार  करना  सन्  PEXG—VE

 में  अंग्रेज़  तुरन्त  गये  सत्ता  हमारे  हाथ  में  आई  थो  ।  हम  लोगों  को  बहुत  सी  तब्दीलियाँ  करनी:थीं  कौर

 हमें  जोवन  के  हर  पहलू  में  जूझना  ही  नहीं  बल्कि  उसे  सुधारने  के  लिये  भगी रथ  प्रयत्न  करना
 था  ।

 बहुत सी  समस्यायें  एक  साथ  उभर  झाई  थीं  |  सदियों की  दासता  से  हम  खूद  बहुत  कमजोर  गौर  THT

 ata  इस  लिये  हमारे  देश  से-नहीं  वले  गये  थे  कि  उन्होंने  हम  पर  कोई  मेहरबानी  की
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 जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 बल्कि  इसलिये  चले  गये  थे  कि  देवा  की  परिस्थिति  ऐसी  थी  जिस  में  उन  के  लिये  यहाँ  रहना  सम्भव  नहीं

 था  ।  सदियों को  दासता ने  हमें  बहुत  कमजोर  कर  दिया  था  अ्रौर जब भी
 जब  ्  हमारीਂ नजर  देदो  क्षेत्र में

 श्र  झ्न्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र  में  पड़ी
 तो

 हम  ने  पाया  कि  हमें  बहुत  कुछ  करना  है  ।
 हौले  हौले  हम  ने

 कुछ  प्रगति  भो  को  और  काम  भी  लेकिन  हम  सब  पहलुओं  पर  दृष्टि  नहीं

 डाल  सके  ।  इस  में  सरकार  का  ही  दोष  नहीं  कहा  जा  सकता  है  बल्कि  देश  के  हर  एक  रहने  वाले

 का  दोष था  जो  कुछ  जो  भ्रज्छाइयां  उस  में  भी  हर  एक  का  साझा  है  कौर  जो  खामियां

 रह  गई  उसके लिये  भी  हर  एक  दोषी  ८  हराया  जा  सकता  उस  वक्त  ग्रग्र जे  लोगों  ने  हमें जो  शोषण

 की  की  शिक्षा  दी  थी  उस  में  समाज  में  एक  दूसरे  का  शोषण  करने  की  शिक्षा  मिली  बिजिनेस

 क्लास  वाले  जी  लोग  थे  वे  भी  शोषण  की प्रवृत्ति रखते  थे  ।  उस  वक्त  थपेड़े  का  महत्व  था  ।  राय

 राय  साहबी  कौर  सर  की  उपाधि  किसी  गरीब  हलवाहे  को  नहीं  मिलती  थी  बल्कि

 पत्ति  श्र  अरबपति  को  मिलती  थी  ॥  लोगों में  उस  की  लिप्सा  लोगों  में  इस  के  लिये  ललक

 थी  area  चाहते  थे  कि  उन  के  पास  पैसा  हो  ।  उस  के  लिये  वें  गलत  काम  भी  करते  थे  ।

 इतने  दिनों  तक  लड़ी  ai  उस  ने  पैसे  के  महत्व  को  घटाने  की  कौर  व्यक्ति  के  महत्व  को  बढ़ाने

 की  बातें  कीं  ।  हम  उस  में  कहां  तक  कामयाब  हुए  यह  दूसरी  बात  है  ।

 सन्  PRVE—-Yo  का  वक्त  था  वह  एक  ट्रांजिशिनल  पीरियड  हम  एक  जीवन  से

 दूसरे  जीवन  में  sa  कर  रह ेथे  ।  कम्पनी  ला  म्रंग्रेजों  के द्वारा  हमारे  ऊपर  लादा  गया  था  |  हम

 लोग  उसे  मानते  हम  उस  में  तब्दीली  नहं  कर  सके  ,
 शायद  वह  हमारी  नजर  से  छुट

 भी

 मै ऐसा
 मानता  उस  के  बाद  लियाकत  चली  की  मिनिस्ट्री  बनी  ।  बाजार  में  जो  शेयर  थे  उन

 केएक  बार  ही  भाव  गिरे  ।  कुछ  लोगों  ने  खरीदे  कौर  बेचे  |  गलत  किया या  सही  कुछ
 लोगों  ने  जानता  कर  भी  किया  ॥  लेकिन  हमें  वस्तुस्थिति  को  भी  मद्देनजर  रखना  पड़ेगा

 कार्य  करना  होगा  ।  एक  वहू  परिस्थिति  थी  ।

 दूसरी  परिस्थिति  यह  org  कि  डालमिया  जैन  का  यह  मामला  समीक्षा  fed  एक  कमिशन

 को  सौंपा  गया  कौर  उस  कमिशन
 ने  ae

 ae  को  समय  लिया
 ।

 इस दरम्यान में  भी  बहुत  सी
 तब्दीलियां  हो  रही  थीं  ।  कमिशन  को  विचार  करना  था  उस  बैअत  पर  जो  कि  सन्  EGE

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 जो  कार्य  उस  कमिशन  को  सौंपा  गया  था  वह  तत्कालीन  समय  के  लिय  नहीं  था  ।  उसके  बारे  में
 उसे  सुझाव  देने थे  ।  सन्  FEXR  में  उस  ने  विचार  किया  |  सन्  gay  में  भाभा  कमेटी  बनी
 थी  कौर  उसने  कम्पनी  ला  में  कुछ  श्रमेंडमेंट  किया  ।  फिर  सन्  १९५७  में  कुछ  ग्रमेंडमेंट  हुआ  ।
 श्री  शास्त्री  जिन्होंने  दफ्तरी  साहब  के  साथ  राय  दी  एक  अलग  रिपोर्ट  पेदा  की  थी  कुछ
 तब्दीलियां  भी  हई  थीं  ।

 तीसरा  जो  वक्त  पाया  वह  उस  सात  या  ars  महीने  का  है  जिस  की  रिपोर्ट  इस  सदन  के

 पटल  पर  रक्खी  गई  है  ।  राज  जो  वस्तुस्थिति  है  उस  की  परिस्थिति  में  भी  काफी  लोगों  के  दिमागों
 में  बहुत  सी  बातें  ग्राम  शब

 रिपोर्ट  हमारे  सामने  पेश  की  गई  है  ate  दफ्तरी  साहब  कौर  शास्त्री
 जी

 ने
 कम्पनी  ला  को  फिर  बदलने  का  सुझाव  दिया  है  ।

 सवाल  यह  उठता  है  कि  डालमिया  जैन  ग्रुप  वालों  ने  कम्पनी  ला  के  मुताबिक  कार्य
 श्रगर  कानून में  लूप होल्स  होने  की  वजह  से  उन्होंने  उस  का  नाजायज  फायदा  उठाया तो  उस  के  लिये
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 सेवायों  से  सम्ब्रन्घिंत!-दस्चाव ज  सभा

 पटल  पर  पय

 afer

 कानून
 ज्यादा  दोषी  है  बनिस्बत  उस  area

 कें  ।  हालांकि  मैं  उस  आदमी  को  भी  दोषी  मानता

 ह  ं  भ्रमर  वह  ठीक  था  तो  फिर  इस  दरम्यान  में  कम्पनी  ला  को  ठीक  करने  का  देता  मुझे

 नहीं  जंचता  इस  कमिशन  के  बारे  में  हमारा  जो  व्यभिचार  उस के  बारे में  अहमियत

 उसके  बारे  में  हम  लोगों  ने
 जो  बना

 कर  रक्खा  अगर  उस  में  तब्दीली  ग्रा  गई  .  तो

 उस
 दरम्यान  में

 कम्पनी ला  कों  क्यों  was  किया  जाय

 सब  बातों  को  नजर  रख  कर  हम  को  इस  पर  विच।र  इन  बातों को  ध्यान

 में  रख  कर  हम  wet  रय  दें  ।
 यह  कह  देना

 कि
 सरकार

 भी
 इस  में  पार्टी है  यह

 ठीक  नहीं है

 सरकार  ने  जैसा  मैंने  पहले  ast  जो  पार्लियामेंट  का  बनाया  ear  कानून  है  उस  को  qe

 नजर  रखकर  कास
 किसी  की तरफ  से  थोड़ी  कमजोरी  हो  सकती  किसी  की  तरफ  से

 कछ
 fata  डी  सकता  है

 ,  लेकिन  कम्पनी
 ला  को  बालों  ताक  रख  कर  कोई  सरकार  काम

 ऐसा  सम्भव  नजर  नहीं  आता  |  aa  हमें  यह  कानून  कैसे  बदलना  है  यह  पालियामेंट
 के

 मेम्बरों  के  हाथ  में  उनको
 इस

 विचार  करना  चाहिये
 ।  इस  में  तो  कोई  दो  जाएं  नहीं  हो  सकतीं

 कि  कानून  जो  हम  बनायें  वह  ऐसा  नहीं
 ह
 होना  चाहिये  कि  सारा  पैसा  एक.श्रादमी  के  पास  सिमट  कर

 AT  |  हम  लोगों  ने  जो  समाज वी दों  qatar  की  कल्पना  की  उसको  कैसे  कार्यान्वित

 कैसे  अपनी  योजना  को  सब  जेन  हिताय  त््ौरः  सूबे  जने  इस  पर  हमको  विचार  करना

 चाहिए  |

 मैं  बड़े  रब  से कमीशन  क़ो  रिपोर्ट  के  art  में  मैं  एक  दोਂ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 निवेदन
 करना  चाहता हुं  कि  यूपी इंस  कर्मी दिने की  रिपोर्ट  प्राप्त करने  पर  देश  का  इतना  पैसा

 खर्चे  सैकत  उसमें  हमको  बातों  का-कुछःखलासां नहीं  मिलता  ।  बनाया  इसका  कारण  यह  हो

 कि-इसमें  कुछ  कानून  की  अड़चनें  थींਂ  हस  रिपोर्ट से  यह  तो  प्रकट  होता है  किलो  एक  दूसरे

 का  शोषण  करना  चाहते  हैं  ।  हमको इस  की  शिक्षा  तो  मिलती  है  ।  अब  हम  कानन  का  इस  तरह

 लेकिन
 बदलेंगे  ताकि  जिस  तरह

 के
 समाज

 की  हम  रशना  करना  चाहते  हैं  वह  सम्भव  हो  सके
 ।

 हमलों  रिपोर्ट  को  इस  दृष्टि  से
 देखना  चाहियें  कि  saan जो  कानून  मौजूद  उसका

 डालमिया  जैन  गरुप
 कहां  तक  उल्लंघन

 न  किया  ग्रोवर  इसकेलिए  वह  कहां  तक  दोषी  हैं  ।
 इंस  तरह

 इसको  नहीं  चाहिये  जैसे  कि  हमारी  उससे  कोई  दुश्मनी  हो  कौर  हमारा  यह  दृष्टिकोण

 भी  नहीं  होना  चाहिये  कि
 क्योंकि

 उसमें  बहुत  पैसा  ल ्लया  है  इसलिए  उस  पर  लांछन  लगावें

 या  उसको  परेशान  पामाल  करें  ।
 हमें

 तो
 यह  देखना  है  कि  उसने

 कानन  का  कहां  तक  उल्लंघन

 किया  कार  कानूनों-के  मुताबिक  उसने  क्या  गलतियां  कीं  ।  मैं
 समझता  हूं  कि  जब  इस  सदन  में  बेठ

 कर  इस  प्रश्न  करें  विचार  करें  हो  हमको  से  विचार  करना
 जहां  तक  सम्भव

 हमारा  दृष्टिकोण  निष्पक्ष  होना  चाहिये
 ee ee

 अतिरिक्त  महा-वादे  का  मत  कौर  झ  सेवायों  से  सम्बन्धित

 ५  सभा  फाइल  पर  रखे  गये  |

 वित्त  मंत्रालय  मे  उपमंत्री  To  रा०  :  अप  की  ग्र नम ति  से  मैं

 निम्नलिखित  दस्तावेज  सभा-पाल  पर  हूं

 (१)  न्यू  एशियाटिक  sates  कम्पनी  लिमिटेड  at  न्य  tal  जनरल  इन्शोरेंस  कम्पनी

 को  भेजें गये  आरोप

 मूल  अग्रजा  में
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 ल  सम्बन्धित  दस्तावेज

 पटल  पर  ख  गए

 (2)
 स्वू

 एशियाटिक  इन्शोरेंस  कम्पनी  लिमिटेड  के  सरकारी  डायरेक्टरों  की  रिपोर्ट ;

 शौर

 (३)  तत्कालीन  अतिरिक्त  श्री  एच०  एन०  सान्याल  की  सम्पत्ति  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  2322/83]

 श्री  दाजी  प्रधान  मंत्री  यहां  उपस्थित  wa:  मैं  यह  निवेदन करं  दूं  कि  जिस

 आडिटर  रिपोर्ट  He  झा घार  पर  कार्यवाही  कर  महा-वादेक्षक  ने  अपनी  निर्देशित  राय  दी  है  उसे  भी

 सभा-पटल  पर  रखा  जाना  चाहिये  ।  ऐसा  किये  जाने  पर  ही  हम  यथा  निर्णय कर  सकते  हैं  ।

 झ्राडिटर  की  रिपोर्ट  मिलने  पर  ही  हम  किन्हीं  frome  पर  पहुंच  संकते  हैं  |  वहीं  एक  रिपोर्ट  क्यों

 रखी  गई  है  जिसमें  बिड़ला  को  अ्रारोपमक्त  किया  गया  दूसरी  रिपोर्ट  जिस  पर  यह  रिपो

 ग्रा धारित  है  क्यों  नहीं  यहां  रखी  जा  रही  है
 ?

 पं श्री  qo  To  की  रिपोर्ट  के  ara  पर  ही  आरोप  निश्चित कर  समवायों

 को  भेजे गये  थ  ।  उनमें सब  सामग्री  शामिल  है  ।  -  जैसा  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  इसमें  दोनों

 श्राडिटरों  की  रिपोर्टों  के  प्राक्कलन  कौर  शामिल  हैं  ।  सभा  का  सन्न  कल  स्थगन हो

 रहा  है  इतनी  विशाल  रिपोर्टो  को--एक  में  १४०  पष्ठ  हैं  श्र  दूसरी  में  १२६  पृष्ठ  हैं--सभा

 रिपोर्ट  का  सारांश  सभा  के  सामने  है--सरकार  द्वारा  निश्चित  आरोप पटल पर  रखना  दुष्कर है  |

 और  स्वयं  सदस्य  द्वारा  रखे  गये  दस्तावेज |  स्थिति  स्पष्ट  है  ।  में  सभा  की  प्राज्ञा  को  पालन

 करूंगा  |

 पति  हाजी  यह  उचित नहीं  है  सरकार कल  इसे  प्रस्तुत कर  सकती  है  |  माननीय

 मंत्री  नेहा  था  कि  मृदा  विदेशी  प्रीमियर की  रिपोर्ट  के  में  कुछ  विचार  प्रकट  किये हैं
 और  उन्होंने  भ्राडिटर  की  रिपोर्ट  पर  विश्वास  नहीं  far है  ।'  भ्राता  पर  महा  विदेशी

 ने  उपपर्तियां  निर्धारित  की हैं  ।  महा  वादेशक की  feats  पर  निर्णय करते  के  पहले

 हमें  आाडिटर.की  पुरी  रिपोर्ट  मिलना  चाहिये  ।  यह  share नहीं  है  कि  सभा को  आधी  बात

 बतायी  जाये  श्र  अराधी  न  बतायी  जारे

 fat  स०  Ato  बनर्जी  )  जब  यह  दस्तावेज  सब  माननीय  सदस्यों  में  परिचालित

 कर  दिया
 गया

 है
 तो

 फ़िर  उसमें
 गोपनीय

 क्या  है  ?  इसे  पटल  पर  रखें  दिया  गया  है  WI  यह

 सार्वजनिक  दस्तावेज  है  1

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  इस  विश्व  पर  विचार  करने  के  उपरांत  कुछ  कह  सकती

 है  !

 प्रधान  मंत्री  तथा  a2fire  कार्य  मंत्री  तथा  ao  .  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 सभा  ने  जो  सुझाव  दिये  हम  उन  पर  विचार  करेंगे
 किन्तु  यह  स्पष्ट है  कि  इसे कल  के  सामने

 रखना  संभव  नहीं  है  ।  किन्तु  अतिरिक्त  हमारी
 कठिन  स्थिति  है  ।  माननीय  सदस्य  ने

 __aifeex  की
 की  रिपोर्ट  का  कुछ  sia  यहां  Sega  क़्या  हमने  उसके  फल  स्वरूप  अन्ततः  महावादेक्षक

 ge

 भूल  अंग्रेजी  में



 Zovo  डालमिया  जन  सेवायों  के  लिये  नियुक्त  ६  RERE

 जांच  ara  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 प्रस्ताव

 Lat  जवाहरलाल

 की  आरोप  सरकारी  डाइरेक्टर  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  का  निर्णय  किया ।  सामान्यतया

 हम  ऐसा  नहीं  करते  ।  महावादेक्षक  इस  बात  को  स्वधा  पसन्द  नहीं  करते  हैं  कि  उनके  सरकार

 को  भेजे  गये  प्राइवट  दस्तावेज  सभा  के  सामने  रख  जायें  ।  उनका  कहना  स्थिति में  मैँ  स्पष्ट

 विचार  व्यक्त  नहीं  कर  सकता  हूं  0.0  किन्तु  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  कि  आडीटर  की  रिपो

 रखी गई  थी  कौर  महावादेक्षक की  राय  तथा  सम्बन्धित  त्रों  की  मांग  की  गई  तो  हमने  उन्हें  पटल

 पर  रखने का  निर्णय  किया  |  हमने  यह  कर  दिया  है  ।.  मैं  कोई  सम्मति  नहीं  दे  सकता

 ह  मैंने  प्रीमियर  की  पुरी  रिपोर्ट  नहीं  देखी  है  ।  मेंने  इसकी  अरन्य  दस्तावेजों  की  ग्रत्यन्त

 संक्षिप्त बातें  देखी  जो  लोग  इससे  सम्बन्धित  हैं  अर्थात  माननीय  विधि  मंत्री  wit  wea

 व्यक्ति  इन  पर  विचार  करेंगे  ।

 हाजी  कया  हमें  एक  प्रति  तुरंत  मिल  सकती  है
 ?

 fat  ब०  रा०  भगत  इसके  लिए  २१  प्रतियां  चाहिये  ।  १४०  ौर

 १२६  पृष्ठों  की  २१  प्रतियां  साइक् लो स्टाइल  कर  उपलब्ध  कराना  कठिन  है  ।  हमने  इतनी  प्रतियां

 मेज  दी  हैं प्र ौर  ahs  प्रतियों  के  लिये  प्रयत्न  करेंगे  ।

 यह  ठीक है  । महोदय

 डालमिया  जैन  सेवायों  के  लिये  नियत  जाँच  आयोग  के  प्रतिवेदन

 के  बारे  में  प्रस्ताव--जीरो

 श्री  पा०  ल०  जाधव  )  आयोग  द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  मैं  छः  वह  का

 बिलम्ब  हो  गया  है  |  इस  विषय  को  उच्च न्यायालय  उच्चतम  न्यायालय  तथा  अन्य

 wat  से  निर्दिष्ट  किया गया  ate  निरन्तर  यह  प्रयत्न  किये  गये  कि  इस  विषय  में
 देर  हो  ।

 इस  आयोग  पर  लगभग  R49  लाख  रुपये  खर्च  किये  गये  श्र  इन  सबका  परिणाम  यह  है  कि

 इत  धनी  व्यक्तियों  द्वारा  चलाई  गई  जाली  फर्मों  के  भ्रष्ट  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  साक्ष्य  नहीं  मिल  रहा

 जिन  संवादों  के  मामलों  की  जांच  की  गई  है  उन्होंने  ईमानदारी  gas  की  जाने
 वाली

 व्यापारिक  पद्धतियों  को  घोर  उपेक्षा  की  है  तौर  सामान्य  जनता  ौर  शेयरहोल्डरों  की  पर्याप्त

 हानि  हुई  ऊंची  कीमतों में  देखकर  बेंचने  के  बाद  उन्हें  फिर  कम  कीमतों में  खरीद  लिया  गया  कौर

 संस्थान  को  लाखों  रुपये  की  हानि  हुई  जो  वस्तुतः  शेयरहोल्डरों  की  हानि  थी  |

 एक  fasts  फर्म  श्रद्वा  डाइरेक्टर  को  afer  एजेण्ट  नियुक्त  कर  उन्हें  भारी  पारिश्रमिक

 दिया  गया  ॥

 डालमिया-जैन  औद्योगिक  संस्थानों ने  इस  प्रकार  पद्धति  अपना  ली  कौर  प्रत्येक  डाइरेक्टर

 प्रयास  व्यक्ति  ने  उस  संस्थान  से
 कॉफी  रुपये  कमाये  |  उन  धनपत यों  ने  करों  की  श्रदायगी  से

 बचने  को  भरसक  कोशिशें  की  है  |

 aa niki

 में  भी  फेर  बदल  किया  गया  है  ।  विवियन  बोस

 रिपोर्टे  से  यह  सब  बातें  सिद्ध  हुई  है  समवाय  विधि  मैं  संशोधन  करने  की

 मल  अंग्रेजी  में



 १६  १८८५  )  डालमिया  जैन  समवायों  के  लिये नियुक्त  Rove’

 च  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे

 प्रस्ताव

 आवश्यकता  है  ।  इस  प्रकार  संशोधन  किये  जाये  कि  जनता  के  धन  का  अपव्यय  ौर  लूट

 नहों  सक े|

 लेखापरीक्षा  का  काम  प्राइवेट  शवों  एकाउन्टेन्ट  करते  हं  ।  यह  लेखा  परीक्षा  उचित

 भविष्य  में  इन  प्राइवेट  कम्पनियों  का  लेखा  परीक्षा  सरकारी  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  कराना  चाहिए  ।

 प्राइवेट  औद्योगिक  संस्थाएं  सरका री  औद्योगिक  संस्थानों  की  भांति  ही  व्यवस्था  बद्ध  होना  चाहियें  ।.

 ऐसा  करने  पर  ही  ईमानदारी  पूर्वक  काम  हो  सकता  है  ।

 हम  इन  उद्योगों  को  दण्डित  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  कानून  की  दृष्टि  में  तो  हमें  निस्संदेह

 ही  उनकी  प्रबन्ध  व्यवस्था  अ्रपने  हाथों  ले  सकते  है  ।  राष्ट्रहित  में  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है

 मियाद  गुजरने  के  कारण  कुछ  रकमें  इन  कम्पनियों  से  वसूल  नहीं  की  जा  सकती  हूं  और

 wee  ae  खाते  लिख  दिया  गया  है  ।  भ्र  तब  भी  सरकार  इनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  नें  असमर्थ

 EN  | ट  हमारे  देश  की  सांस्कृतिक  परम्परायें  हमारी  नैतिक  प्रतिष्ठा  उच्च  है  कौर  इस  लिये

 समवाय  विधि  में  संशोधन  करना  अत्यन्त  प्रावश्यक  हो  गया  है  |

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  )  ग्राम  जांच  के  कठघरे  में  कौन

 उद्योगपति  अथवा  कांग्रेस  सरकार  ।  सन्  १९४३  में  उन  कम्पनियों  के  बारे  में  भ्रष्टाचार

 हुमा  ate  PEYI-UE  के  बीच  कुछ  नहीं  किया  गया  ।

 सन्  १९५६  में  झ्रायोग  नियुक्त  किया  गया  ।  जिस  दिन  सभा  में  इसकी  चर्चा  की  गई

 उस  दिन  स्वर्गीय  श्री  फीरोज  गांधी  ने--बीमा  )  विधेयक--  Peyg—

 को  लगभग  एक  सौ  कम्पनियों  की  सुची  दी  थी  जिन  पर  डालमिया-जैन  ग्रुप  का  नियंत्रण  है  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 श्री  गांधी  ने  बने  भाषण  के  अंत  में  कहा  था  कि  हमें  निर्भीक  कदम  उठाना  चाहिये  कौर

 डालमिया-जेन  उद्योगों  की  PEVY—VS  से  wa  तक  जांच  के  लिए  न्यायिक  ध  क्ति  सम्पन्न  एक

 आयोग  नियुक्त  करना  चाहिये  ।  डालमिया  जेन  उद्योगों  से  शेयर  होत्डरों  का  लगभग  ८

 रुपया  वापस  लेना  चाहिये  ।  इसके  लिये  यदि  संविधान  में  परिवर्तन  करना  पड़े  तो  वह

 कीजिये  ।  इस  कार्य  मैं  सारी  सभा  आपके  साथ  है  ।

 श्री  फीरोज  गांधी  ने  हिन्दी  में  कहा  था  :

 द  सब  argh  पीछे  हैं  ।  आखिर  में  आपसे  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  हूं  :
 ी

 अ्रयंते  हस्तो  अपने  भगवतत्तर  ;  |

 आपके  साथ  भगवान  अ्रापके  हाथ  भगवान  से  भी  ज्यादा  ताकतवर  कितने  ताकतवर

 वह  पुरी  तरह  से  खुल्लम  खुल्ला  साबित  हो  गया  है  ही

 श्री  फीरोज  गांधी  के  इन  स्वरों  में  प्रजातांत्रिक  भारत  की  आत्मा  मुखरित  हो  रठी  थी  ।

 वित्त  मंत्रालय  ने  एक  आदेश  निकाला  जिसमें  कहा  गया  था  कि  सरकार  को  ऐसा  ग्रामीण

 कराया  गया
 है  कि

 डालमिया-जेन  उपक्रमों  में  उनके  बहुत  से  निकट  सम्बन्धी  काम  करते  इनमें

 बहुत  सी  बेकायदगियां  कौर  अवैध  कार्यवाहियां  की  गई  हू  गौर  जनता  द्वारा  लगाई  गईं जी  सामान्य

 मूल  अंग्रेजी  में



 "६०४२  डालमिया  जन  समाचारों  के  लिये  नियुक्त  ६  १९६३

 जांच  ara  के  प्रतिवेदन के  बारे  में

 प्रस्ताव

 [sit  त्रिदिव  कुमार

 लाभ  के  लिये  प्रयुक्त  नहीं  की  गई  थो  ौर  इस  प्रकार  के  पंजी  विनियोजन  से  केवल  प्रबन्धक

 लाभ  उठा  रहें  कौर  इस  प्रकार  शयर  होल्डरों को  काफ़ी  हानि  पहुंची है  ।

 इसी  कारण  यह  मामला  एक  जांच  प्रयोग  को  सपा  गया  था  ।  परन्तु  इस  आयोग  की

 नियुक्ति  का
 उद्देश्य

 प्राविधियों  को  दण्ड  देना नहीं  था  जसा  कि
 चित्ति

 मंत्रालय  के  मुख्य  सचिव  श्री

 एच०  एम०  पटेल  के  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  दिये  गये  शपथ  पत्र  से
 ए

 पता  चलता  था  बल्कि  यह  कि

 इससे  विधान  बनाने  मैं  सहायता  मिलेगी  सरकार  अपराधियों  कीं  दण्ड  देने  के  लिये  शायद

 इसलिये  उत्सुक  नहीं  थी  कि  उस  पर  इन  पूंजीपतियों  का  काफ़ी  प्रभाव  था  ।  श्री  फीरोज  गांधी  ने

 तो  यहां  तक
 कहा

 था  कि  इन  कम्पनियों  को  जांच  करने  के  लिये  यदि  संविधान  ग्राम  विधान  को

 भी  पड़े  तो  उसे  भी  बदल  देना  चाहियें  ।  क्योंकि  इन  कम्पनियों  के  संयोजकों  ने  साधारण

 को  लूटा  हज़ारों  अ्रपने  लिये  अवैध  ढंग  से  धन  अर्जित  किया  है  ।  बड़ी-बड़ी  कम्पनियों  को

 छोड़िये  ।  इस  सभा  में  एक  कम्पनी  की  श्रनिथमितताश्ों  पर  आरोप  लगाये  गये  थे  जिसमें  श्रेया

 प्रसाद  बोतल  प्रसाद  राम  कृष्ण  जय  fear  डालमिया  और  अरन्य  शामिल  थे  |

 इसकी  जांच  के  लिये  एक  matt  नियुक्त  किया  गया  था  परन्तु  इन  पूंजीपतियों  के  प्रति  सरकारी

 मंत्रालयों  प्रौढ़  सरकार  का  क्या  रवाना  रहा  ।  क्या  सरकार  इस  बात  से  इन्कार  कर

 है  किइस  जांच  aay  को  नियुक्ति  के  gear  भी  श्रेया  प्रसाद  जन  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास

 निगम  के  डायरेक्टर  इसका  क्या  कारण  है  ?  इतना  होने  के  बाद  भी  श्री  शान्ति  प्रसाद  जन

 ने  अपने
 हाथों

 wart  मंत्री  को  अभिनन्दन  पेशा  किया  ।  हम  माननीय  प्रधान  मंत्री  का  बड़ा

 सम्मान  करते  परन्तु  क्या
 उन्होंने  यह  सही  रिदम  जनता  के  समक्ष  रखा  |  २७  लाख  रुपये  खच

 करने  के  बाद  जो  परिणाम  प्राप्त  झा  हमारे  सामने  है  कौर  दफ्तरी  शास्त्री  समिति  रिपोर्ट  मैं

 जो  कुछ  कहा  गया  ag  भी  हम  से  छपा  नहीं  है  ।  को  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  यही  श्री

 उन  कम्पनियों  की  भोर  से  उच्चतम  न्यायालय  में  पेश  हुए  थे  ।  मुझे  उनके  खिलाफ  कुछ

 नहीं  कहना  है  ।  इस  रिपोर्ट  भें  यह  भो  कहा  गया  है  कि  कई  एसी  श्रनियभितायें  हुई  जिन  के

 आधार  पर  म्रंशाधारी  मुकदमे  चला  थे  परन्तु  wa  इतना  अधिक  समय  गजर  चुका  है  कि

 saraicat  को  यह  भी  स्मरण  नहीं  होगा  कि  उन्हें  कितनी  हानि  हुई  है  ।  मेरे  विचार में  यह

 तो  कोई  दलोल  नहीं  है  ।'  विवियन  बोस  आयोग  की  रिपोर्ट  श्री  शास्त्री  को  सौंपना  सरकार  के  लिए

 बिलकुल  मुनासिब  नहीं  था  ।

 हम  यह  बात  मानते  हे  किं  लाखों  रुपये  खां  हो  जाने  कौर  करोड़ों  रुपये  चोरी  हो  जाने के

 बाद  भी  हम  कुछ  नहीं  कह  सका  परन्तु  हमें  आगे  लिये  तो  बय  कानून  लेना  चाहिये  विवियन  बोस

 भ्रायोग  ने  कम्पनी  विधि  प्रशासन  के  केन्द्रीयकरण  कप  ज़ो  सुझाव  दिया  है  वह  प्रशंसनीय  |  अन्य

 देशों  मैं  भी  इसका  केन्द्रीकरण  किया  गया  है  ।  और  निगमित  कम्पनियों  पर
 बहुत

 कड़ा  नियंत्रण

 रखा  जाता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  उन्हें  अ्रघिक  शक्तियां  प्रदान  की  जानी  चाहिये  जेसा  कि  श्रीमती

 रेणुका  राय  ने  सुझाव  दियां  है  ।  कम्पनी  विधि  प्रशासन  विभाग  कीं  यह  शिकायतें है
 कि  उन्हं  पर्याप्त

 afaerai  प्रदान  नहीं  की  गई  मुझे  स्वयं  भ्रनुभव  है  कि-किसी  कम्पनी  की  बेकायदगियों  कें  बारे

 के
 बारे

 में
 कम्पनी  विधि  प्रशासन  को  शिकायत  की  गई  थी  कौर  उन्हें  जांच  आरम्भ  करने में  तीन

 वर्ष  लग  गये थे  त्रय  कर  न्यायाधिकरण  की  न  का  कम्पनी  विधि  प्रशासन  में  भी  एक

 टीकरण  नियुक्त  कि  जाना  चाहिये  ताकि  जब  ay  नियमों  का  उल्लंघन  हो  तो  वह  तुरन्त  कारवाही

 कर  सक े॥



 १६  १८८५  (  )  डालमिया  जेन  uwaral  के  लिये  नियुक्त  ६०४३

 जांच  आयोग  जे  प्रतिवेदन  के के  बारे  में

 प्रस्ताव

 गद्दी दी०  चं०  ब्ार्मा (ग (TAT FF  गत
 १४  वर्ष  में

 जो
 घटनायें  हुई

 है
 उनमें

 रिपोर्ट

 के  प्रकाशन  का  विशेष  महत्व  है  ।  इस  रिपोर्ट  को  तैयार  करने  वालों  की  सेवायें  प्रशंसनीय

 इस  रिपोर्ट  को  देखने  से  यह  पता  चलता  हैं  कि  जि  बयान  और  शौकत  से  यह  बड़े  बड़े  ब्यापारी

 |  मज़ाक  उड़ान ेसे  किसी  तरह  कम  नहीं है  । रहते  है  वह  हमारे  समाजवादी  समाज  के  उद्देश्य

 इन  बड़े  व्यापारियों  के  कारनामे  हमारे  लिये  शम  का  कारण  है  यह  लोग  श्रंदरधारियों  की  पूंजी

 दुरुपयोग  करते  रहे  है  उसे  ग्रहण  रूप  से  खर्चें  करके  अपनी  तिजोरियां  भरते  रहे  है  ।  इन्होंने  एंसे

 लोगों  के  नाम  अश  बेचे  भ्र ौर  उनके  नास  पर  लाभ  जसा  कराते  रह ेहै  जिनका  कोई  अस्तित्व  ही  नहीं

 था  कई  ऐसी  कम्पनियां  बनाई  गई  जिनका  अस्तित्व  केवल  कागज़ों  में  ही  था  ।

 भ्रमित  लोगों  के  खिलाफ  नहीं  हूं  परन्तु उ उन्होंने  ऐसी  बजाय
 दिशाओं  की  जिनके

 कारण
 हम  जिनके  सामने  यह  दावा  नहीं  कर  सकते  दि  हेम  समाजवादी  समाज  को  स्थापना  करने  जा

 है
 |  इसके  लिये  हमें  कोई-'कठोर  कार्यवाही  करनी  होगी  -।

 हम  सब  मिलो  जलो  ्य  व्यवस्था  में  विश्वास  रखते  हैं  ्रौर:क्रोई  भी  सदस्य  यह  नहीं  चाहेगा

 कि  इसमें  कोई  परिवर्तन  किया  जाये  ।  यह  सही  है  सावे  जनक  क्षेत्र  में  कुछ  काण्ड  हुए  हूं  जिनकी

 लेकर  क्रोधी  दल  के  सदस्य  सरकार  की  बनाई  करते  रहें  है  परन्तु  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  इन

 कम्पनियों  के  कार्डों  को  देख  कर  ऐ  सा  प्रतीत  होता  है  कि  जीप  काण्ड  कौर  BATH  काण्ड  इनके  सामने

 च्छह्ं

 हम  विदेशी  पूजो  श्रम  त्रित  कर  रह ेहै  परन्तु  ऐसी रिपोर्ट  पढ़ने  पर  उनका  उत्साह  कसे  बढ़ेगा

 यह  जो  सर्वेक्षण  किया  गया  है  यह  तो  नमूने  के  तौर  पर  हुमा  है  ।  इसको  देखते  हुए  यदि  समस्त

 कम्पनियों  का  निरीक्षण  किया  जाये  तो  परिणाम  बड़े  भयानक  होंगे  ।  इन  में  सुधार  किया
 जाना

 अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  सुधार  करने  का  एक  तरीका  तो  विधान  ही  है  ।

 इसके  पश्चात्  लोक  सभा  सं  ७

 इर
 बाख  १८८४  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित हई

 ee ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ६  १९६३

 कल  सकाय  एए  एं  एए  ललक  लवनि  लिलि  नि  किए

 L  १६  Waay  |

 विषय  पृष्ठ

 weal  के  सौखिक  शु  RY Fook

 तारांकित

 प्रीत  संख्या  ¥YEGY—Ge

 ११७७  पूर्वी  क्षेत्र  में  नौसेना  का  AEG  GGG

 2295.0  विदेशों  में  भारतीय  राजनयिक  प्रतिनिधियों  को  प्राप्त  राजनीतिक

 उन्मुक्ति  ५६८८-६०

 ११७९  नेफा में  राइफल्स

 2&so  आकाशवाणी  में  नियुक्त  विदेशी  ५९६  I-89

 ERG  भारत-पाकिस्तान  सीमा  सम्मेलन  LEE  ७-६५

 ११८२  असैनिक  विभागों  से  भूतपूर्व  प्रतिरक्षा  कर्मचा  रियों  को  वापस  बुलाना

 ११८३  ट्रक  कौर  ट्रक्टर  ¥RES—Rooe

 2%av  स्वचालित  हथियारों  का  निर्माण
 दू  002-08

 अल्प  |  T

 प्रदान  संख्या

 श्रे  ले०  जनरल  बी०  एम०  कौल  को  व्यापारिक फर्म  में  काम  करने  के

 लिए  भ्र नुम ति  ६००२-०४

 av  इस्पात  के  नये  कारखानों  की  स्थापना  Gaov—oy

 प्रदान  के  लिखित  उत्त

 श्रातारांकित

 प्रदान  संख्या

 २७१३  ए०  ई०  सी०  सेंटर  एण्ड  पचमढ़ी  के  तमंचा  रियों  की  वेतन  वृद्धि  Rood

 Rory  ए०  ई०  सी०  सेंटर  एण्ड  पचमढ़ी  Zooy

 ग्रामीण  प्रौद्योगिक  परियोजनाओं २७१५  Rook

 Res  नेफा से  भरती  ६००६

 Rover



 संक्षेपिका ]  Roy

 उ्यतारांकित  विजय

 सख्या  पीठ a

 २७१७  Rook मोज़ाम्बिक  से  लौटे  हुए  भारतीयों  पुनर्वास

 २७१८  कलईकुन्डा हवाई  चौकी  R00

 QYPE  बंगाली  फिल्म  ठाकुर  ६००७

 ६००८-१० अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 (१)  श्री गुलशन  ने  पंजाब  में  चीनी  की  कमी  पोर  इस  के  बहुत  wire  मूल्य

 ब्रंच  जाने  की  प्रो  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  |

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  स०  का ०  पाटिल  )  ने  इस  सम्बन्ध में  एक  वक्तव्य

 |

 २)  श्री  द्वारिका  दास  मंत्री  ने  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  को  हाल  की

 ऑस्ट्रिया  श्र  पश्चिमी  जर्मनी  की  यात्रा  के  परिणाम  की  कौर  उनका  घ्यान  दिलाया  |

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  )  ने  इस  सम्बन्ध  में

 एक  वक्तव्य सभा  पटल पर  रखा

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र  ६०१०-२१

 (१)  उद्योग  (  विकास  तथा  विनियमन  )  REX  की  धारा

 25-%  के  भ्रन्तगंत  जारी
 की

 गई  दिनांक १  १९६३  की  झ्र घि सुचना संख्या
 स०  ग्रो ०  १२७४  में  प्रकाशित  व्यापारिक  गाड़ियों  तथा  बिक्री  नियंत्रण )

 PERR  की  एक  प्रति  ।

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  :--

 झत्यावइ्यक  पण्य  PEAY  की  धारा  ३  की  उपधारा

 (६)  के  अ्रन्तर्गंत  दिनांक  २०  PEER  की  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  करार  EAT  में  प्रकाशित रुई  नियंत्रण  )

 १९६३  ।

 उद्योग  तथा  विनियमन  )  १९४१ की  धारा

 १५  के  अ्रन्तगंत  दिनांक  २७  १९६३ की  अधिसूचना  संख्या

 एस०  को  Poy |

 (३)  निम्नलिखित  पन्नों  की  एक-एक  प्रति

 भारत  प्रतिरक्षा  १९६२  की  धारा  ४  १  की  के  ग्रन्तगंत

 दिनांक  २६  १९६३ की  भ्र घि सूचना  संख्या  जी०  एस०

 आर ०  ४७०  में  प्रकाशित  भारत  प्रतिरक्षा  संशोधन )

 ९६३1३
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 ३०  982 & 30 faarag से  ३०  सितम्ब  १९६२ तक  की  प्रविधि

 में  निवारक  निरोध  अ्रधिनिय  र  ०  की  कार्यान्वित

 सम्बन्धी  सांख्यिकीय  सूचना |

 प्रत्यर्पण  १९६२  की  धारा  ३५  की  के  ata  दिनांक

 २९२  FRR  की  भ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  करार  २४  कीं  एक

 प्रति  ।

 (५)  निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति

 लौह  वयस्क  खनन  उद्योग  के  लिए  केन्द्रीय  मजूरी  ats  की

 नियुक्ति के  बारे  में  दिनांक  ३  RB  का  संरकारी  संकल्प

 संख्या  डब्ल्यू

 चौका  पत्थर  तथा  डोलोमाइट  खनन  उद्योगों  के  लिए  केन्द्रीय

 मजूरी  ats  को  नियुक्ति के  बारे  में  दिनांक  १९६३  का

 सरकारी  संकल्प  संख्या
 डब्ल्यू  Fro=Q-(2)1gR  (2)  ।

 (६)  गैर-सरकारी  सदस्यों के  बिलों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  की

 वर्तमान  रिलेशन में  हुई  से  २१वीं  )  बैठकी के  कार्यवाही-सारांश

 (७)  याचिका  समिति  की  वर्तमान  अ्रधिवेशन  में  हुई  att

 छठी )  बैठकों  के  कार्य  वाही-सारांश
 |

 (८)  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 न्यू  एशियाटिक  इंश्योरेंस  कंपनी  लिमिटेड  ate  रुबी  जनरल

 इद्यौरेसं  कंपनी  को  भेजे  गये  आरोप

 न्यू  एशियाटिक  इंश्योरेस  कंपनी  लिमिटेड  के  सरकारी  निदेशकों

 के  झ्र

 तत्कालीन  अतिरिक्त  महावादेक्षक  श्री  एच०.एन०  सान्याल

 का  AT

 विधेयक  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  Role

 सचिव  ने  वर्तमान  सत्र  में  dag  की  दोनों  संभागों  द्वारा  पारित  किये

 गये
 और

 २९  2&GR  को
 सभा  को  दिये  गये  प्रतिदिन

 के  बाद  राष्ट्रपति  की  अ्रनुमति-प्राप्त  वित्त  PER  की

 एक  oft  सभा  पटल  पर  रखी  ।

 नग्मा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  श्रनपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 स्थापित  TORR

 पांचवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित किया  गयी  ।

 लोक  लखा  समिति  at
 प्रेरित  दरें  उपस्थापित  gore

 बार हवा  पाति वंदन  उपस्थापित  किया  गया  ।
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 मंत्रियों  द्वारा  वक्तव्य  ६०१२-१३

 (१)  आवास  तथा  पुनर्वास  मंत्री  मेहरचन्द  खन्ना  )  ने

 सरकारी  कर्मचारियों  को  क्वार्टर  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  सिद्धेश्वर  प्रसाद

 कौर  राम  रख  यादव  के  २८  ४  १९६३  के  तारांकित  शाइन  संख्या  ६३७ के

 उत्तर  के  लिए  एक  वक्तव्य  दिया  |

 (२)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :

 ने  डालमिया जैन  ग्रुप  के  अनेक  समवायों के  मामलों  की  जांच  करने के  लिये
 सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  जांच  शझ्रायोग  के  प्रतिवेदनों  के  कुछ  पहलु द्र ों

 महान्यायवादी  श्री  Alo  के०  और  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के  एक  सेवा
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